
 

अध्याय  05
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था  |  बाह्य क्षेत्र

 
 

  🌅 कहानी से शुरुआत
 📖 कहानी 1 — एक मोबाइल फ़ोन की विश्व यात्रा

नोएडा के  एक बड़े  कारख़ाने  में  सुबह की पाली शुरू होती है। असेंबली लाइन पर खड़ी सुनीता (काल्पनिक) के  सामने  एक के  बाद 
एक स्मार्टफ़ोन के  पुर्ज़े  आते  हैं  — स्क्रीन दक्षिण कोरिया से , चिप ताइवान से , बैटरी के  सेल और कई छोटे  पुर्ज़े  चीन से , और काँच का 
आवरण किसी तीसरे  देश से। सुनीता और उसके  साथी इन्हें  जोड़कर एक चमचमाता फ़ोन तैयार करते  हैं , जिस पर लिखा है  — 
“भारत में  निर्मित”।
वह फ़ोन डिब्बे  में  बंद होकर ट्रक से  बंदरगाह जाता है , फिर जहाज़ से  लंदन। वहाँ  एक विद्यार्थी उसे  पाउं ड में  ख़रीदता है। वह पैसा 
घूमकर डॉलर में  बदलता है  और भारतीय कं पनी के  खाते  में  पहुँचता है  — यही भारत का निर्यात है। पर इसी फ़ोन के  पुर्ज़े  ख़रीदने  में  
पहले  ही डॉलर बाहर जा चुके  थे  — वह भारत का आयात था। दोनों  का अंतर ही बताता है  कि भारत ने  इस फ़ोन से  असल में  
कितना कमाया।
अब सोचिए — अगर रुपया डॉलर के  मुक़ाबले  कमज़ोर हो जाए, तो लंदन में  फ़ोन सस्ता बिके गा (निर्यात को फ़ायदा), पर चीन से  
आने  वाले  पुर्ज़े  महँगे  हो जाएँगे  (आयात को नुक़सान)। अगर अमे रिका भारतीय सामान पर भारी शुल्क लगा दे , तो सुनीता की पाली 
छोटी हो सकती है। और अगर भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता शुल्क हटा दे , तो कारख़ाने  में  नई भर्ती हो सकती है।
शाम को घर लौटते  हुए सुनीता सोचती है  कि पाँच साल पहले  इस इलाक़े  में  ऐसे  कारख़ाने  गिने-चुने  थे। आज यहाँ  हज़ारों  महिलाएँ  
काम करती हैं , और भारत दुनिया के  सबसे  बड़े  मोबाइल निर्माताओं  में  है । पर कारख़ाने  के  मैनेजर कहते  हैं  — “असली कमाई तब 
होगी जब स्क्रीन और चिप भी यहीं बनेंगी।” यही है  मूल्य वर्धन की असली लड़ाई।
सुनीता को शायद “भुगतान संतुलन” या “विनिमय दर” जैसे  शब्द न पता हों , पर उसकी नौकरी इन्हीं पर टिकी है। एक छोटा-सा 
फ़ोन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी जेब में  लिए घूमता है।

    ✦ ✦ ✦

 📖 कहानी 2 — दुबई से गाँव तक एक डॉलर
दुबई के  एक अस्पताल में  नर्स अंजलि (काल्पनिक) का महीना पूरा होता है। तनख़्वाह दिरहम में  आती है। वह मोबाइल ऐप खोलती 
है  और घर — के रल के  एक छोटे-से गाँव में  माँ  के  खाते  — पैसे  भेज देती है। कु छ ही मिनट में  माँ  के  फ़ोन पर संदेश आता है  — 
रुपये  जमा हो गए।
पर यह पैसा रास्ते  में  एक बड़ा काम कर गया। अंजलि के  दिरहम डॉलर बनकर भारत के  बैं किंग तंत्र में  आए — यह देश के  चालू 
खाते में  प्रेषण के  रूप में  दर्ज हुआ। उन्हीं डॉलरों  से  किसी तेल कं पनी ने  खाड़ी से  कच्चा तेल ख़रीदा, जिससे  गाँव के  पेट्रोल पंप पर 
डीज़ल पहुँचा। जो डॉलर बचे , वे  रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा तिजोरी में  जुड़ गए — संकट के  दिन के  लिए।
अंजलि की तरह लाखों  भारतीय नर्सें , इंजीनियर, ड्राइवर और मज़दूर खाड़ी, अमे रिका, ब्रिटेन, सिंगापुर में  काम करते  हैं । हर महीने  
उनके  भेजे  छोटे-छोटे  पैसे  मिलकर इतनी बड़ी नदी बन जाते  हैं  कि भारत का यह प्रवाह कई देशों  में  आने  वाले  कु ल विदेशी निवेश से  
भी बड़ा है। यह पैसा किसी कारख़ाने  की तरह दिखता नहीं, पर देश की अर्थव्यवस्था को चुपचाप सहारा देता है  — इसीलिए इसे  
“अदृश्य” आय कहते  हैं।
कभी ऐसा भी समय था — 1991 में  — जब इस तिजोरी में  के वल दो हफ़्ते  के  आयात लायक डॉलर बचे  थे। आज इसमें  दस महीने  
से  अधिक के  आयात लायक धन है , और भारत दुनिया में  सबसे  अधिक प्रेषण पाने  वाला देश है। अंजलि जैसे  करोड़ों  प्रवासी 
भारतीय, बेंगलुरु के  सॉफ़्टवेयर इंजीनियर और जयपुर के  रत्न-कारीगर — सब मिलकर इस तिजोरी को भरते  हैं ।

 🎯 इस अध्याय में  हम इन्हीं दोनों  कहानियों  को खोलेंगे — देश व्यापार क्यों  करते  हैं; भुगतान संतुलन और चालू खाता घाटा 
क्या है; विदेशी निवेश, विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये  की परिवर्तनीयता कै से  काम करते  हैं; व्यापार समझौते  और विश्व 
व्यापार संगठन के  नियम क्या हैं; और बदलती दुनिया में  भारत व राजस्थान का निर्यात किस राह पर है।

 



 

  📋 विषय-सूची (Index) — इस अध्याय में  क्या पढ़ेंगे?
1.  खुली अर्थव्यवस्था व व्यापार (Open Economy & Trade)
2.  भुगतान संतुलन (Balance of Payments)
3.  चालू खाता घाटा (Current Account Deficit)
4.  भारत का व्यापार प्रदर्शन (India's Trade 

Performance)
5.  विदेशी निवेश (Foreign Investment — FDI & FPI)
6.  विदेशी पूँजी के  साधन (Sources of Foreign Capital)
7.  विनिमय दर (Exchange Rate)
8.  प्रभावी विनिमय दर व मुद्रा स्वैप (REER, NEER & 

Currency Swaps)
9.  विदेशी मुद्रा भंडार व बाह्य ऋण (Forex Reserves & 

External Debt)
10.  मुद्रा परिवर्तनीयता (Currency Convertibility)
11.  व्यापार समझौते  (Trade Agreements)

12.  विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)
13.  निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion)
14.  वैश्वीकरण से  वि-वैश्वीकरण (Globalisation to De-

globalisation)
15.  भारत से  जुड़ाव (Linkages with India)
16.  संतुलित मूल्यांकन (Balanced Assessment)
17.  राजस्थान से  जुड़ाव (Rajasthan Linkages)
18.  प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)
19.  विस्तृत कालक्रम (Detailed Timeline)
20.  शब्दकोश — ज़रूरी शब्द (Glossary)
21.  अध्याय एक नज़र में  (Chapter at a Glance)

 
 

1. खुली अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (Open Economy & Trade)
 

  📘 आसान परिभाषा: खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy)

 📚 परिभाषा:  वह अर्थव्यवस्था जो वस्तुओं , सेवाओं , पूँजी और श्रम के  आदान-प्रदान के  ज़रिए शेष विश्व से  जुड़ी हो; इसके  विपरीत बंद 
अर्थव्यवस्था (Closed Economy) का शेष विश्व से  लगभग कोई आर्थिक संबंध नहीं होता।

 ✅आसान भाषा में:  जो देश दूसरे  देशों  से  ख़रीदता-बेचता, निवेश लेता-देता है  — वह खुली अर्थव्यवस्था है।   उदाहरण🏠 :  मोहल्ले  का 
वह परिवार जो पड़ोसियों  से  लेन-देन करता है , बनाम वह जो हर चीज़ घर में  ही बनाता हो।

 
 

  ◆ तीन जुड़ाव: (1) उत्पाद बाज़ार — वस्तु व सेवा व्यापार (2) वित्तीय बाज़ार — विदेशी परिसंपत्तियों  में  निवेश (3) श्रम बाज़ार — 
कहाँ  काम व उत्पादन करें , यह चुनने  की स्वतंत्रता।

 

  ◆ कु ल माँग पर असर: निर्यात एक अंतःक्षेप (Injection) है  — घरेलू उत्पादन की माँग बढ़ाता है; आयात एक रिसाव 
(Leakage) है  — आय का हिस्सा देश के  बाहर जाता है।

 

क. व्यापार क्यों  होता है? — प्रमुख सिद्धांत
 

सिद्धांत विचारक मूल विचार

निरपेक्ष लाभ (Absolute 
Advantage)

एडम स्मिथ (1776) जो देश कोई वस्तु सबसे  सस्ते  में  बनाता है , वही उसे  बनाए और 
बाक़ी से  व्यापार करे

तुलनात्मक लाभ (Comparative 
Advantage)

डे विड रिकार्डो  (1817) भले एक देश दोनों  वस्तुएँ  सस्ती बनाए, फिर भी वह उस वस्तु में  
विशेषज्ञता करे  जिसकी अवसर लागत कम हो — दोनों  को 
लाभ

साधन संपन्नता (Factor 
Endowment)

हेक्शर व ओहलिन श्रम-प्रचुर देश श्रम-प्रधान और पूँजी-प्रचुर देश पूँजी-प्रधान वस्तुएँ  
निर्यात करते  हैं

गुरुत्वाकर्षण मॉडल (Gravity 
Model)

जान टिनबर्गेन (1962) दो देशों  का व्यापार उनकी जीडीपी के  समानुपाती और दूरी के  
व्युत्क्रमानुपाती

 



 

  ❝ "हर समझदार गृहस्वामी का नियम है  कि जो चीज़ ख़रीदने से सस्ती मिलती हो, उसे घर पर बनाने की कोशिश न 
करे ।"  (It is the maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it  
will cost him more to make than to buy.)  (— एडम स्मिथ, "राष्ट्रों  का धन" (1776))

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — इं ग्लैंड का कपड़ा, पुर्तगाल की शराब
तुलनात्मक लाभ समझाने  के  लिए डे विड रिकार्डो ने  1817 में  एक सरल उदाहरण दिया — मान लीजिए पुर्तगाल कपड़ा और शराब, दोनों  
इं ग्लैंड से  सस्ते  में  बनाता है। फिर भी व्यापार दोनों  के  लिए लाभदायक है , अगर पुर्तगाल वह बनाए जिसमें  उसकी बढ़त सबसे अधिक है  
(शराब) और इं ग्लैंड वह, जिसमें  उसका नुक़सान सबसे कम है  (कपड़ा)। दोनों  अपना-अपना माल बदल लें , तो दोनों  के  पास पहले  से  अधिक 
कपड़ा और शराब होगी। यही विचार आज भी मुक्त व्यापार की सबसे  बड़ी दलील है।

 
 

  📘 आसान परिभाषा: व्यापार की शर्तें (Terms of Trade)

 📚 परिभाषा:  निर्यात मूल्य सूचकांक और आयात मूल्य सूचकांक का अनुपात × 100 — यह बताता है  कि एक इकाई निर्यात के  बदले  
देश कितना आयात ख़रीद सकता है। 100 से ऊपर होना = शर्तें  अनुकू ल।

 ✅आसान भाषा में:  हमारा बेचा सामान महँगा बिके  और ख़रीदा सामान सस्ता मिले , तो व्यापार की शर्तें  हमारे  पक्ष में  हैं।   उदाहरण🏠 : 
किसान का गेहूँ  महँगा बिके  और खाद सस्ती मिले  — तो उसकी "व्यापार की शर्तें" सुधरीं; उल्टा हो तो बिगड़ीं। कच्चे  तेल की कीमत बढ़ने  
पर भारत की शर्तें  बिगड़ती हैं।

 
 

  ◆ हार्मोनाइज़्ड प्रणाली (HS कोड): विश्व सीमा शुल्क संगठन की 6-अंकीय वस्तु वर्गीकरण पद्धति — दुनिया भर में  आयात-निर्यात 
की वस्तुओं  की एक समान पहचान; भारत आगे  8-अंकीय कोड (ITC-HS) उपयोग करता है।

 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  निरपेक्ष लाभ — एडम स्मिथ (1776); तुलनात्मक लाभ — डे विड रिकार्डो  (1817); साधन संपन्नता — हेक्शर-ओहलिन।
2.  निर्यात = अंतःक्षेप, आयात = रिसाव।
3.  व्यापार की शर्तें  = निर्यात मूल्य सूचकांक ÷ आयात मूल्य सूचकांक × 100; तेल महँगा = भारत की शर्तें  बिगड़ीं।
4.  एचएस कोड — 6 अंक (विश्व सीमा शुल्क संगठन); भारत में  8 अंक।

 
 

2. भुगतान संतुलन — अर्थ एवं संरचना (Balance of Payments)
 

  📘 आसान परिभाषा: भुगतान संतुलन (Balance of Payments)

 📚 परिभाषा:  किसी निश्चित अवधि (सामान्यतः एक वित्त वर्ष) में  किसी देश के  निवासियों  और शेष विश्व के  निवासियों  के  बीच हुए सभी 
आर्थिक लेन-देन — वस्तुएँ , सेवाएँ , आय, हस्तांतरण व परिसंपत्तियाँ  — का व्यवस्थित लेखा। इसे  दोहरी प्रविष्टि (Double Entry) 
पद्धति से  बनाया जाता है , इसलिए कु ल योग सदा शून्य होता है।

 ✅आसान भाषा में:  देश का "आमदनी-ख़र्च और उधार-निवेश" का पूरा बही-खाता — विदेश से  कितना पैसा आया, कितना गया।   🏠
उदाहरण:  घर की डायरी — वेतन आया (जमा), बिजली का बिल गया (नामे), बैंक से  कर्ज़ लिया (जमा), पर हिसाब हमेशा बराबर होता है।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  भारत का भुगतान संतुलन आँकड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक हर तिमाही जारी करता है।
 



 

चित्र 1: भुगतान संतुलन की संरचना एवं मूल सर्वसमिका

 
 

क. चालू खाता (Current Account)
 

घटक अर्थ भारत की सामान्य स्थिति

वस्तु व्यापार (दृश्य मदें) वस्तुओं  का निर्यात व आयात भारी घाटा — तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स 
आयात

सेवाएँ (अदृश्य मदें) सॉफ़्टवेयर, व्यावसायिक सेवाएँ , पर्यटन, परिवहन, 
बीमा

बड़ा अधिशेष

प्राथमिक आय (कारक आय) विदेश से  मज़दूरी, ब्याज, लाभांश, लाभ बनाम 
विदे शियों  को भुगतान

प्रायः घाटा — विदेशी कं पनियाँ  लाभ व 
लाभांश बाहर भेजती हैं , विदेशी ऋण पर 
ब्याज

द्वितीयक आय (चालू हस्तांतरण) बिना बदले  के  एकतरफ़ा प्रवाह — प्रेषण, उपहार, 
अनुदान

बड़ा अधिशेष — विश्व में  सबसे  अधिक प्रेषण

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत के  चालू खाते  की "दो चेहरों  वाली" तस्वीर — वस्तुओं में  भारी घाटा (तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स), 
पर सेवाओं और प्रेषण में  भारी अधिशेष। यानी भारत दुनिया को "माल" से ज़्यादा "हुनर और मेहनत" बेचता है  — सॉफ़्टवेयर 
इंजीनियर और खाड़ी व अमे रिका में  काम करने  वाले  भारतीय।
 

  ◆ विदेश से शुद्ध कारक आय (NFIA): देश के  निवासियों  द्वारा विदेश में  कमाई गई आय और विदे शियों  द्वारा देश में  कमाई गई आय 
का अंतर — भारत के  लिए ऋणात्मक, क्यों कि बहुराष्ट्रीय कं पनियाँ  लाभ व लाभांश वापस भेजती हैं  और विदेशी ऋण पर ब्याज 
चुकाना पड़ता है।

 

  ◆ शुद्ध हस्तांतरण = कु ल (निजी व सरकारी) हस्तांतरण प्राप्तियाँ  − हस्तांतरण भुगतान — भारत के  लिए धनात्मक, मुख्यतः प्रेषण के  
कारण।

 

  📊 प्रेषण (Remittances) — नवीनतम आँकड़े
1.  भारत विश्व में  सबसे अधिक प्रेषण पाने वाला देश — क्रम: भारत > मे क्सिको > फ़िलीपींस/चीन।
2.  2024-25 में  लगभग 135 अरब डॉलर (जीडीपी का लगभग 3.5%); 2025-26 में  शुद्ध निजी हस्तांतरण रिकॉर्ड लगभग 145 

अरब डॉलर; कै लेंडर वर्ष 2025 में  लगभग 151 अरब डॉलर।
3.  2010-11 (लगभग 56 अरब डॉलर) की तुलना में  दोगुने  से  अधिक — खाड़ी से  ज़्यादा अब विकसित देशों  (अमे रिका, ब्रिटेन) से , जहाँ  

कु शल भारतीय पेशेवर काम करते  हैं।

 



 

 📖 पीछे  की कहानी — खाड़ी का पैसा और "मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था"
1970 के  दशक में  तेल की क़ीमतें  बढ़ीं तो खाड़ी देशों  में  सड़कें , इमारतें  और बंदरगाह बनने  लगे। के रल, तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
से  लाखों  मज़दूर, नर्सें  और मिस्त्री वहाँ  काम करने  गए। उनका भेजा पैसा गाँवों  में  पक्के  मकान, बच्चों  की पढ़ाई और छोटे  व्यवसाय बना — 
के रल की अर्थव्यवस्था को तो "मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था" तक कहा जाने  लगा। आज प्रेषण का बड़ा हिस्सा अमे रिका, ब्रिटेन जैसे  विकसित 
देशों  में  काम करने  वाले  कु शल भारतीयों  से  आता है , और भारत दुनिया का सबसे  बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है।

 
 

ख. पूँजी एवं वित्तीय खाता (Capital & Financial Account)
 

परिसंपत्तियों  व देनदारियों  के  अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का रिकॉर्ड — निवेश (प्रत्यक्ष व पोर्टफ़ोलियो), ऋण (संप्रभु उधार, बाह्य वाणिज्यिक 
उधार, व्यापार ऋण), बैंकिंग पूँजी (अनिवासी भारतीय जमा) और विदेशी सहायता। उदाहरण: कोई भारतीय कं पनी नया कारख़ाना 
लगाने  हेतु विदेशी बैंक से  ऋण ले  — यह पूँजी खाते  का लेन-देन है। अंतर्राष्ट्रीय मानक (IMF की BPM6 पद्धति) में  इसे  पूँजी खाता 
और वित्तीय खाता में  बाँटा जाता है; भारत में  इसे  सामान्यतः एक साथ "पूँजी खाता" कहा जाता है।
 

 💰 चालू खाता  🏦 पूँजी खाता

 ◆ आय व व्यय का प्रवाह — देनदारी नहीं बनाता
 ◆ वस्तु, सेवा, आय, हस्तांतरण
 ◆ भारत में  प्रायः घाटा

 ◆ परिसंपत्ति या देनदारी में  परिवर्तन
 ◆ निवेश, ऋण, जमा, सहायता
 ◆ भारत में  प्रायः अधिशेष — चालू घाटे  का वित्तपोषण

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — संतुलन का अर्थ
"भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है" — लेखा की दृष्टि से  कु ल योग शून्य होता है; पर "भुगतान संतुलन घाटा" का अर्थ है  कि चालू व 
पूँजी खाते  मिलकर घाटे  में  हैं  और यह कमी विदेशी मुद्रा भंडार घटाकर पूरी की गई।
भंडार में  वृद्धि भुगतान संतुलन तालिका में  ऋण ( ) − चिह्न के  साथ दिखती है  और कमी धन (+) चिह्न के  साथ — इसे  उल्टा न समझें।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  भुगतान संतुलन — दोहरी प्रविष्टि, कु ल योग सदा शून्य।
2.  चालू खाता — वस्तु + सेवा + प्राथमिक आय + द्वितीयक आय (हस्तांतरण)।
3.  भारत — विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता (2024-25 में  ~135 अरब डॉलर)।
4.  भंडार में  वृद्धि भुगतान संतुलन तालिका में  ऋण ( )−  चिह्न से  दिखती है।

 
 

3. चालू खाता घाटा — आँकड़े , कारण एवं प्रभाव (Current Account Deficit)
 

  📘 आसान परिभाषा: चालू खाता घाटा (Current Account Deficit)

 📚 परिभाषा:  जब किसी अवधि में  वस्तुओं , सेवाओं , प्राथमिक आय और हस्तांतरणों  का कु ल आयात-भुगतान कु ल निर्यात-प्राप्ति से  
अधिक हो। सूत्र: चालू खाता शेष = व्यापार संतुलन (वस्तु + सेवा) + शुद्ध प्राथमिक आय + शुद्ध हस्तांतरण। समष्टि रूप से  यह घरेलू 
निवेश − घरेलू बचत के  बराबर होता है।

 ✅आसान भाषा में:  देश की कमाई से  ज़्यादा विदेशी ख़र्च — कमी को विदेशी निवेश या उधार से  भरना पड़ता है।   उदाहरण🏠 :  
परिवार की महीने  की कमाई ₹1 लाख, ख़र्च ₹1.1 लाख — ₹10 हज़ार उधार या बचत तोड़कर।

 



 

चित्र 2: 2025-26 में  चालू खाता घाटे का निर्माण

 
 

  📊 चालू खाता — नवीनतम आँकड़े
1.  2025-26: चालू खाता घाटा 25.2 अरब डॉलर — जीडीपी का 0.6% (2024-25 में  22.9 अरब डॉलर, 0.6%); शुद्ध अदृश्य मदें  

लगभग 312 अरब डॉलर।
2.  चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026): चालू खाता 7.1 अरब डॉलर के  अधिशेष में  — सेवा निर्यात व प्रेषण के  कारण।
3.  2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026): घाटा 4.2 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.5%) — पश्चिम एशिया संकट से  महँगे  

तेल के  कारण व्यापार घाटा बढ़कर 86 अरब डॉलर; पोर्टफ़ोलियो निवेश का 9.6 अरब डॉलर बहिर्वाह, समग्र भुगतान संतुलन 8.1 
अरब डॉलर घाटे  में ।

4.  सुरक्षित सीमा: सामान्यतः जीडीपी का 2-2.5% तक का चालू खाता घाटा वहनीय माना जाता है  (2012-13 में  यह 4.8% के  
ख़तरनाक स्तर पर था)।

 
 

  ◆ इतिहास के  रोचक तथ्य: स्वतंत्रता के  बाद वस्तु व्यापार अधिशेष के वल दो वर्षों  — 1972-73 और 1976-77 — में  रहा। चालू 
खाता अधिशेष 2001-02 से 2003-04 तक लगातार तीन वर्ष और फिर 2020-21 (कोविड में  आयात घटने  से , 17 वर्षों  बाद) में  
रहा।

 

 📖 पीछे  की कहानी — 2013 — "टेपर टैंट्रम" और कमज़ोर पाँच
मई 2013 में  अमे रिकी कें द्रीय बैंक के  प्रमुख ने  संके त दिया कि सस्ते  डॉलर की आपूर्ति (बॉन्ड ख़रीद) धीरे -धीरे  घटाई जाएगी। इतने  भर से  
विदेशी निवेशक उभरते  देशों  से  पैसा निकालने  लगे। भारत का चालू खाता घाटा पहले  से  ही जीडीपी के  4.8% पर था; अगस्त 2013 में  
रुपया लगभग ₹68 प्रति डॉलर के  निचले  स्तर तक लुढ़क गया। भारत को ब्राज़ील, इंडोने शिया, तुर्किये  और दक्षिण अफ़्रीका के  साथ 
"कमज़ोर पाँच" (Fragile Five) में  गिना गया। रिज़र्व बैंक ने  अनिवासी भारतीयों  की विदेशी मुद्रा जमा पर रियायती स्वैप योजना चलाई, 
जिससे  लगभग 34 अरब डॉलर आए और रुपया सँभला। सबक — ऊँ चा चालू खाता घाटा और "हॉट मनी" पर निर्भरता संकट को बुलावा 
है।

 
 

कारक चालू खाते पर प्रभाव

कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत भारत ज़रूरत का लगभग 85-88% कच्चा तेल आयात करता है  — तेल 10 डॉलर महँगा होने  से  
आयात बिल अरबों  डॉलर बढ़ता है

सोने का आयात निवेश व आभूषण माँग; 2025-26 में  मात्रा घटने  पर भी मूल्य 58 से बढ़कर लगभग 72 अरब डॉलर 
— मूल्य-मात्रा विरोधाभास

वैश्विक माँग व भू-राजनीति अमे रिका-यूरोप में  सुस्ती, लाल सागर संकट, शुल्क युद्ध — निर्यात पर असर



कारक चालू खाते पर प्रभाव

विनिमय दर कमज़ोर रुपया निर्यात को सस्ता व आयात को महँगा बनाता है  — पर अल्पकाल में  आयात बिल 
पहले  बढ़ता है  (जे-वक्र प्रभाव)

सेवा निर्यात व प्रेषण मज़बूत सेवा अधिशेष व प्रेषण घाटे  को सीमित रखते  हैं

घरेलू बचत-निवेश अंतर व मुद्रास्फीति बचत कम व निवेश अधिक होने  पर घाटा बढ़ता है; ऊँ ची घरेलू महँगाई निर्यात प्रतिस्पर्धा घटाती है
 
 

  📘 आसान परिभाषा: जे-वक्र प्रभाव (J-Curve Effect)

 📚 परिभाषा:  मुद्रा के  अवमूल्यन के  बाद व्यापार संतुलन पहले  कु छ समय बिगड़ता है  (आयात पहले  से  तय मात्रा में  पर अब महँगे), फिर 
जैसे-जैसे  निर्यात की मात्रा बढ़ती और आयात घटता है , संतुलन सुधरता है  — ग्राफ़ अंग्रेज़ी अक्षर "जे" जैसा बनता है।

 ✅आसान भाषा में:  रुपया गिरते  ही पहले  घाटा बढ़ता है , सुधार बाद में  आता है।   उदाहरण🏠 :  दुकान में  दाम घटाने  पर पहले  दिन 
कमाई कम होती है , पर कु छ दिन में  ग्राहक बढ़ने  से  कु ल बिक्री बढ़ जाती है।

 
 

  🏏 क्रिके ट की भाषा में  — रन-रे ट और आस्किं ग रे ट
वस्तु व्यापार में  भारत हर ओवर में  रन "गँवाता" है  (घाटा), पर सेवा निर्यात और प्रेषण के  "बाउं ड्री" शॉट उस कमी को लगभग पूरा कर देते  
हैं । अंत में  जो थोड़ा-सा अंतर बचता है , वही चालू खाता घाटा है  — और जब तक वह जीडीपी के  2-2.5% के  भीतर है , मैच नियंत्रण में  माना 
जाता है।

 
 

 ✅ कब चिंता की बात नहीं  ⚠️ कब ख़तरनाक

 ◆ घाटा जीडीपी के  2-2.5% के  भीतर हो
 ◆ स्थिर गैर-ऋण प्रवाह (प्रत्यक्ष निवेश) से वित्तपोषित हो
 ◆ पूँजीगत वस्तुओं  के  आयात से  — भविष्य की उत्पादन क्षमता 

बढ़े

 ◆ अल्पकालिक ऋण या "हॉट मनी" पर निर्भरता
 ◆ भंडार तेज़ी से  घटें , रुपया अस्थिर हो
 ◆ आयातित मुद्रास्फीति व साख रे टिंग पर दबाव — 1991 जैसा 

संकट

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  चालू खाता घाटा = घरेलू निवेश − घरेलू बचत; 2025-26 में  0.6% (25.2 अरब डॉलर)।
2.  सुरक्षित सीमा — जीडीपी का 2-2.5%; 2012-13 में  4.8%।
3.  वस्तु व्यापार अधिशेष के वल 1972-73 व 1976-77; चालू खाता अधिशेष — 2001-04 व 2020-21।
4.  जे-वक्र — अवमूल्यन के  बाद संतुलन पहले  बिगड़ता, फिर सुधरता है।

 
 

4. भारत का व्यापार प्रदर्शन — निर्यात, आयात एवं भागीदार (India's Trade 
Performance)
 

  📊 व्यापार (2025-26) — नवीनतम आँकड़े
1.  वस्तु निर्यात लगभग 441.8 अरब डॉलर (2024-25: 437.7) | वस्तु आयात लगभग 775 अरब डॉलर (721.2) | वस्तु 

व्यापार घाटा लगभग 333 अरब डॉलर (283.5)।
2.  सेवा निर्यात लगभग 421 अरब डॉलर | सेवा आयात लगभग 204 अरब डॉलर | सेवा अधिशेष लगभग 217 अरब डॉलर।



3.  कु ल निर्यात (वस्तु + सेवा) रिकॉर्ड लगभग 863 अरब डॉलर; कु ल व्यापार घाटा लगभग 119 अरब डॉलर।
4.  अप्रैल-अगस्त 2026: वस्तु निर्यात लगभग 216 अरब डॉलर (लगभग 18% वृद्धि), आयात 363 अरब डॉलर; अगस्त 2026 में  

निर्यात 26% बढ़ा — इलेक्ट्रॉनिक्स व पेट्रोलियम उत्पाद आगे।
5.  विश्व में  स्थान (2024): वस्तु निर्यात में  हिस्सा लगभग 1.8% (18वाँ), वस्तु आयात में  2.8% (9वाँ); वाणिज्यिक सेवा निर्यात में  

4.3% (2005 में  लगभग 1.9%)।

 
 

पहलू स्थिति (2025-26)

सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन (लगभग 151 अरब डॉलर का व्यापार) — पर चीन के  साथ रिकॉर्ड लगभग 112 अरब डॉलर 
का व्यापार घाटा

सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका (लगभग 87 अरब डॉलर) — अमे रिका के  साथ व्यापार अधिशेष (लगभग 34 अरब 
डॉलर); फिर यूएई

प्रमुख आयात स्रोत चीन > रूस (कच्चा तेल) > अमे रिका > यूएई > सऊदी अरब

प्रमुख निर्यात वस्तुएँ इंजीनियरिंग वस्तुएँ  (सबसे  बड़ी), पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स (सबसे तेज़ बढ़ती — 
स्मार्टफ़ोन), दवाएँ , रत्न-आभूषण, रसायन

प्रमुख आयात वस्तुएँ कच्चा तेल व पेट्रोलियम, सोना, इलेक्ट्रॉनिक घटक, मशीनरी, खाद्य तेल, उर्वरक

मुक्त व्यापार भागीदारों  को निर्यात आसियान लगभग 38 अरब डॉलर, यूएई लगभग 37 अरब, दक्षिण एशिया लगभग 26 अरब डॉलर
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत का व्यापार एक असंतुलित त्रिकोण बनाता है  — चीन से भारी आयात (इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, 
कच्चा माल) और अमेरिका को भारी निर्यात। यानी अमे रिका से  कमाया अधिशेष काफ़ी हद तक चीन के  घाटे  में  चला जाता है। इसीलिए 
"आत्मनिर्भरता" और घटक-निर्माण पर ज़ोर है , और अमे रिकी शुल्क भारत के  लिए दोहरा झटका हैं।
 

  ◆ कृ षि निर्यात: 2019-20 के  लगभग 34.5 अरब डॉलर से  बढ़कर 2024-25 में  लगभग 51 अरब डॉलर; कु ल वस्तु निर्यात में  11-
14% हिस्सा — चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले , चीनी प्रमुख।

 

  ◆ आर्थिक जटिलता सूचकांक: निर्यात की विविधता व "दुर्लभता" (कितने  देश वही उत्पाद बना सकते  हैं) पर आधारित — 2023 में  
145 देशों  में  भारत 44वाँ; व्यापार साझेदार विविधता में  ग्लोबल साउथ में  भारत तीसरा।

 

  💡 आज की भाषा में  — मोबाइल बदल रहा है  निर्यात की तस्वीर
कु छ साल पहले  तक भारत मोबाइल फ़ोन आयात करता था; उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के  बाद आज स्मार्टफ़ोन भारत की सबसे  
तेज़ बढ़ती निर्यात वस्तु है। पर इन फ़ोनों  के  कई पुर्ज़े  अब भी चीन से  आते  हैं  — इसीलिए निर्यात बढ़ने  के  साथ चीन से  आयात भी बढ़ता है। 
असली लाभ तब होगा जब घटक (Components) भी देश में  बनें ।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  2025-26 — वस्तु निर्यात ~441.8, आयात ~775, घाटा ~333 अरब डॉलर; सेवा निर्यात ~421 अरब डॉलर।
2.  सबसे बड़ा भागीदार — चीन (घाटा ~112 अरब डॉलर); सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य — अमेरिका।
3.  विश्व वस्तु निर्यात में  हिस्सा ~1.8%; सेवा निर्यात में  ~4.3%।
4.  सबसे तेज़ बढ़ती निर्यात वस्तु — स्मार्टफ़ोन / इलेक्ट्रॉनिक्स।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है  — विश्व चावल व्यापार का लगभग 40% हिस्सा भारत का 
है।

 



 

5. विदेशी निवेश — प्रत्यक्ष (FDI) एवं पोर्टफ़ोलियो (FPI)
 

  📘 आसान परिभाषा: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment)

 📚 परिभाषा:  विदेशी व्यक्ति या कं पनी द्वारा किसी देश के  व्यवसाय में  दीर्घकालिक निवेश, जिसमें  स्वामित्व व प्रबंधन पर प्रभाव शामिल 
हो। भारत में  अरविंद मायाराम समिति (2014) की सिफ़ारिश पर सूचीबद्ध कं पनी की चुकता पूँजी में  10% या अधिक हिस्सेदारी = 
प्रत्यक्ष निवेश; 10% से कम = पोर्टफ़ोलियो निवेश।

 ✅आसान भाषा में:  विदेशी कं पनी ख़ुद कारख़ाना लगाए या भारतीय कं पनी में  बड़ी हिस्सेदारी लेकर उसे  चलाने  में  भागीदार बने।   🏠
उदाहरण:  किराए के  मकान में  रहना (पोर्टफ़ोलियो) बनाम अपना मकान बनाकर बस जाना (प्रत्यक्ष निवेश)।

 
 

आधार प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पोर्टफ़ोलियो निवेश (FPI)

हिस्सेदारी 10% या अधिक 10% से कम

उद्देश्य दीर्घकालिक व्यावसायिक हित, नियंत्रण त्वरित वित्तीय प्रतिफल (लाभांश, पूँजीगत लाभ)

परिसंपत्ति कारख़ाना, मशीनरी, तकनीक, प्रबंधन कौशल के वल शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फ़ं ड

बॉन्ड में  निवेश के वल परिवर्तनीय बॉन्ड (जो शेयर में  बदल सकें ) कॉरपोरे ट बॉन्ड व सरकारी प्रतिभूतियाँ  भी

प्रवेश-निकास व तरलता कठिन व धीमा; कम तरल आसान व तेज़; अत्यधिक तरल

स्थिरता स्थिर — संकट में  रातों -रात नहीं निकलता अस्थिर — "हॉट मनी"; पूँजी पलायन का जोखिम

अतिरिक्त लाभ तकनीक हस्तांतरण, रोज़गार, निर्यात शेयर बाज़ार में  तरलता, पूँजी की लागत कम

उदाहरण किसी विदेशी रिटेलर द्वारा भारतीय ई-कॉमर्स कं पनी में  
बहुमत हिस्सेदारी

विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा शेयर बाज़ार में  शेयर 
ख़रीदना

 
 

क. निवेश के  मार्ग एवं क्षेत्रवार सीमाएँ
 

 ⚡ स्वचालित मार्ग (Automatic Route)  🏛️ सरकारी मार्ग (Government Route)

 ◆ सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति नहीं; निवेश के  बाद के वल 
सूचना

 ◆ अधिकांश क्षेत्रों  में  100% तक
 ◆ कु ल प्रत्यक्ष निवेश का लगभग 90% इसी मार्ग से

 ◆ संबं धित मंत्रालय/विभाग की पूर्व स्वीकृ ति (विदेशी निवेश सुविधा 
पोर्टल से)

 ◆ संवेदनशील क्षेत्र — रक्षा (74% से अधिक), मीडिया, बहु-ब्रांड 
खुदरा

 ◆ सीमा साझा करने  वाले  देशों  (जैसे  चीन) से हर निवेश (प्रेस नोट 
3, 2020)

 
 

सीमा क्षेत्र (उदाहरण)

निषिद्ध (0%) परमाणु  ऊर्जा, लॉटरी-जुआ-सट्टा, चिट फ़ं ड व निधि कं पनियाँ , माल-सूची आधारित ई-कॉमर्स, तंबाकू  उत्पाद, रियल एस्टेट 
व्यवसाय व फ़ार्म हाउस

20% सार्वजनिक क्षेत्र के  बैंक

26% समाचार-पत्र प्रकाशन, डिजिटल मीडिया पर समाचार

49% समाचार टीवी चैनल, एफ़एम रे डियो; अंतरिक्ष में  प्रक्षेपण यान (स्वचालित मार्ग से)

74% रक्षा (स्वचालित मार्ग से; इससे अधिक सरकारी मार्ग से); उपग्रह निर्माण-संचालन



सीमा क्षेत्र (उदाहरण)

100% अधिकांश क्षेत्र — विनिर्माण, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे , फ़ार्मा, बाज़ार-स्थल ई-कॉमर्स, दूरसंचार, बीमा (दिसंबर 
2025 से)

 
 

  📊 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश — नवीनतम आँकड़े
1.  इक्विटी प्रवाह 2025-26: लगभग 58.85 अरब डॉलर (18% वृद्धि)। सकल प्रवाह (इक्विटी + पुनर्निवे शित आय + अन्य) रिकॉर्ड 

लगभग 94.5 अरब डॉलर।
2.  शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश के वल लगभग 7-7.7 अरब डॉलर — क्यों कि विदेशी निवेशकों  ने  शेयर बाज़ार के  ऊँ चे  मूल्यांकन पर बड़ी निकासी 

(Repatriation) की और भारतीय कं पनियों  का विदेशी निवेश (ODI) भी बढ़ा।
3.  शीर्ष स्रोत (2025-26): सिंगापुर > अमे रिका > मॉरीशस > जापान | शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र > कर्नाटक > दिल्ली > गुजरात | शीर्ष 

क्षेत्र: कं प्यूटर सॉफ़्टवेयर व हार्डवेयर > सेवा क्षेत्र।
4.  संचयी: अप्रैल 2000 से अब तक 1 लाख करोड़ डॉलर (1 ट्रिलियन) से अधिक (दिसंबर 2024 में  पार); संचयी रूप से  मॉरीशस व 

सिंगापुर सबसे  बड़े  स्रोत।
5.  विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 (अंकटाड): भारत प्रत्यक्ष निवेश पाने  वालों  में  15वाँ; ग्रीनफ़ील्ड परियोजना घोषणाओं  में  चौथा।

 
 

  📘 आसान परिभाषा: ग्रीनफ़ील्ड एवं ब्राउनफ़ील्ड निवेश (Greenfield & Brownfield Investment)

 📚 परिभाषा:  ग्रीनफ़ील्ड — ख़ाली ज़मीन पर बिल्कु ल नई उत्पादन इकाई, कार्यालय या संयंत्र स्थापित करना; ब्राउनफ़ील्ड — पहले  से  
चल रही कं पनी या संयंत्र को ख़रीदना, उसमें  हिस्सेदारी लेना या उसका विस्तार करना (विलय एवं  अधिग्रहण)।

 ✅आसान भाषा में:  नया घर बनाना ग्रीनफ़ील्ड है , बना-बनाया घर ख़रीदकर उसमें  रहना ब्राउनफ़ील्ड; ग्रीनफ़ील्ड से  नए रोज़गार और 
क्षमता अधिक बनती है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  किसी विदेशी कार कं पनी का गुजरात में  नया कारख़ाना लगाना (ग्रीनफ़ील्ड) बनाम किसी 
भारतीय कं पनी को ख़रीद लेना (ब्राउनफ़ील्ड)।

 
 

चित्र 3: प्रत्यक्ष निवेश व प्रेषण के  शीर्ष स्रोत देश

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — मॉरीशस मार्ग
लंबे  समय तक भारत में  सबसे  अधिक प्रत्यक्ष निवेश छोटे-से द्वीप मॉरीशस से  आता दिखता था। कारण था 1983 की भारत-मॉरीशस 
दोहरा कराधान परिहार संधि — इसके  तहत भारतीय शेयर बेचने  पर पूँजीगत लाभ कर के वल मॉरीशस में  लगता था, और वहाँ  यह कर था 
ही नहीं। कई निवेशक के वल काग़ज़ी कं पनी मॉरीशस में  बनाकर निवेश करते  थे; कु छ मामलों  में  भारतीय धन ही घूमकर वापस आता था 
(राउं ड ट्रिपिंग)। 2016 में  सं धि संशोधित हुई और अप्रैल 2017 से ऐसे  लाभ पर भारत में  कर लगने  लगा। इसके  बाद सिंगापुर सबसे  बड़ा 



स्रोत बन गया।
 
 

  📊 पोर्टफ़ोलियो निवेश — नवीनतम आँकड़े
1.  2025-26 में  पोर्टफ़ोलियो निवेश का लगभग 16.5 अरब डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह (2024-25 में  3.6 अरब डॉलर का अंतर्वाह) — 

अमे रिकी बॉन्ड प्रतिफल, मज़बूत डॉलर, शुल्क-युद्ध व ऊँ चे  शेयर मूल्यांकन के  कारण।
2.  पोर्टफ़ोलियो निवेश वै श्विक ब्याज दरों  व निवेशक धारणा से  तुरं त प्रभावित होता है  — इसीलिए इसे  "हॉट मनी" कहा जाता है।

 
 

  ◆ भारत का विदेश में  निवेश (ODI — Overseas Direct Investment): भारतीय कं पनियों  का विदेशों  में  निवेश — 
शीर्ष गंतव्य सिंगापुर, अमे रिका, यूएई, मॉरीशस; 2025-26 में  लगभग 33 अरब डॉलर।

 

  🏛️ विदेशी निवेश आकर्षित करने के  प्रयास
  ◆ अधिकांश क्षेत्रों  में  स्वचालित मार्ग से  100%; राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (सभी मंज़ूरियाँ  एक पोर्टल पर); इं डिया इन्वेस्टमेंट 

ग्रिड।
  ◆ जन विश्वास अधिनियम 2023 — छोटे  अपराधों  का ग़ैर-अपराधीकरण; उत्पादन आधारित प्रोत्साहन; औद्योगिक गलियारे ; विशेष 

आर्थिक क्षेत्र।
  ◆ द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (जैसे  इज़राइल, यूएई के  साथ) और व्यापार समझौतों  में  निवेश प्रतिबद्धता — ईएफ़टीए का 100 अरब डॉलर 

का वादा।
  ◆ आगे की राह: वियतनाम व मले शिया जैसी त्वरित मंज़ूरी व विशेष निवेशक वीज़ा; कर-स्थिरता; अनुबंध प्रवर्तन।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  10% या अधिक = प्रत्यक्ष निवेश; 10% से कम = पोर्टफ़ोलियो (मायाराम समिति, 2014)।
2.  स्वचालित मार्ग — ~90% निवेश; सीमा-साझा देशों  से  निवेश सरकारी मार्ग से  (प्रेस नोट 3, 2020)।
3.  निषिद्ध — परमाणु  ऊर्जा, लॉटरी-जुआ, चिट फ़ं ड, माल-सूची ई-कॉमर्स; सरकारी बैंक 20%, रक्षा 74% (स्वचालित)।
4.  संचयी निवेश 1 लाख करोड़ डॉलर पार (दिसंबर 2024); शीर्ष स्रोत — सिंगापुर।

 
 

6. विदेशी पूँजी के  साधन एवं विदेशी सहायता (Sources of Foreign Capital)
 

साधन अर्थ उदाहरण / तथ्य

अमेरिकी डिपॉज़िटरी रसीद 
(ADR)

अमे रिकी डिपॉज़िटरी बैंक द्वारा जारी रसीद जो किसी गैर-
अमे रिकी कं पनी के  शेयरों  का प्रतिनिधित्व करती है; के वल 
अमे रिकी शेयर बाज़ारों  पर डॉलर में  कारोबार; अमे रिकी 
नियामक के  कड़े  नियम

इन्फ़ोसिस — 1999 में  नैस्डैक पर 
एडीआर जारी करने  वाली पहली भारतीय 
आईटी कं पनी; विप्रो, आईसीआईसीआई 
बैंक

वैश्विक डिपॉज़िटरी रसीद 
(GDR)

अमे रिका के  बाहर (लंदन, लक्ज़मबर्ग) सूचीबद्ध; किसी भी 
प्रमुख मुद्रा में ; नियम अपेक्षाकृ त सरल

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ — 1992 में  लक्ज़मबर्ग 
में  जीडीआर जारी करने  वाली पहली 
भारतीय कं पनी

मसाला बॉन्ड भारत के  बाहर जारी रुपये में  अंकित बॉन्ड — विनिमय दर 
का जोखिम विदेशी निवेशक उठाता है

पहला मसाला बॉन्ड 2014 में  अंतर्राष्ट्रीय 
वित्त निगम (विश्व बैंक समूह) ने  जारी किया; 
बाद में  एचडीएफ़सी, एनटीपीसी

पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes) पंजीकृ त विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों  द्वारा उन विदेशी 
निवेशकों  को जारी प्रपत्र जो सीधे  पंजीकरण नहीं कराना चाहते

पहचान छिपने  से  धन-शोधन व कर-चोरी की 
आशंका — प्रतिभूति बोर्ड की कड़ी निगरानी

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) भारतीय संस्थाओं  द्वारा अनिवासी ऋणदाताओं  से  विदेशी मुद्रा अवसंरचना व पूँजीगत वस्तुओं  के  आयात 



साधन अर्थ उदाहरण / तथ्य

या रुपये  में  ऋण; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के  
तहत रिज़र्व बैंक का नियमन; स्वचालित व अनुमोदन मार्ग; 
न्यूनतम औसत परिपक्वता व लागत सीमा

हेतु; रियल एस्टेट व शेयर सट्टे  में  उपयोग 
निषिद्ध

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: पाँचों  साधन एक ही सवाल का अलग-अलग जवाब हैं  — "विदेशी पैसा किस रूप में  आए?" एडीआर-
जीडीआर से  हिस्सेदारी (शेयर), मसाला बॉन्ड व बाह्य वाणिज्यिक उधार से  ऋण। ऋण में  सबसे  बड़ा अंतर मुद्रा जोखिम का है  — डॉलर 
ऋण में  रुपया गिरे  तो भारतीय कं पनी का बोझ बढ़ता है , मसाला बॉन्ड में  नहीं।
 

  ⚠️ ध्यान दें  — एडीआर के  तथ्य
इन्फ़ोसिस का एडीआर 1999 में  नैस्डैक पर आया था, बाद (2012) में  यह न्यूयॉर्क  स्टॉक एक्सचेंज पर चला गया — दोनों  तथ्य अलग 
समय के  हैं।
एडीआर/जीडीआर के  बदले  मूल शेयर भारत के  "कस्टोडियन बैंक" के  पास जमा रहते  हैं; विदेशी बैंक उनके  आधार पर रसीद जारी करता है।

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — "मसाला" बॉन्ड नाम क्यों?
जब 2014 में  विश्व बैंक समूह के  अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने  विदेश में  रुपये  में  अं कित बॉन्ड जारी किए, तो उन्हें  भारत की पहचान — 
मसालों  — से  जोड़कर नाम दिया गया। यह एक परं परा है  — चीन की मुद्रा में  हांगकांग में  जारी बॉन्ड "डिम सम बॉन्ड" और जापान की मुद्रा 
में  विदेशी संस्थाओं  के  बॉन्ड "समुराई बॉन्ड" कहलाते  हैं। नाम भले  मज़ेदार हो, असल बात गंभीर है  — इसमें  विनिमय दर का जोखिम 
विदेशी निवेशक उठाता है , भारतीय कं पनी नहीं।

 
 

क. विदेशी सहायता — द्विपक्षीय बनाम बहुपक्षीय
 

 🤝 द्विपक्षीय सहायता  🌍 बहुपक्षीय सहायता

 ◆ एक सरकार से  सीधे  दूसरी सरकार को
 ◆ प्रायः सशर्त (Tied Aid) — दाता देश से  ही ख़रीद की बाध्यता
 ◆ कू टनीतिक व व्यापारिक हितों  से  जुड़ी
 ◆ उदाहरण: जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी — मुंबई-

अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, मेट्रो परियोजनाएँ

 ◆ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं  के  माध्यम से
 ◆ प्रायः अशर्त (Untied) व वै श्विक निविदा
 ◆ अधिक पारदर्शी; निर्णय सामूहिक
 ◆ उदाहरण: नमामि गंगे , ग्रामीण सड़कों  का वित्तपोषण

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  एडीआर — के वल अमे रिका; इन्फ़ोसिस (1999, नैस्डैक); जीडीआर — रिलायंस (1992, लक्ज़मबर्ग)।
2.  मसाला बॉन्ड — रुपये में , विदेश में  जारी; पहला 2014 (अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम)।
3.  बाह्य वाणिज्यिक उधार — फ़े मा 1999 के  तहत; रियल एस्टेट व शेयर सट्टे  में  उपयोग निषिद्ध।
4.  द्विपक्षीय सहायता — प्रायः सशर्त; बहुपक्षीय — प्रायः अशर्त।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी भारत को सबसे  अधिक द्विपक्षीय विकास ऋण देने  वाली संस्था है  — 
दिल्ली मेट्रो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

 



 

7. विनिमय दर — व्यवस्थाएँ, निर्धारक एवं रुपये की स्थिति (Exchange Rate)
 

  📘 आसान परिभाषा: विनिमय दर (Exchange Rate)

 📚 परिभाषा:  एक देश की मुद्रा की दूसरे  देश की मुद्रा के  रूप में  क़ीमत — जैसे  1 डॉलर = ₹95.8; इसे  प्रत्यक्ष उद्धरण (Direct 
Quote) कहते  हैं।

 ✅आसान भाषा में:  एक डॉलर पाने  के  लिए कितने  रुपये  देने  होंगे ।   उदाहरण🏠 :  मंडी में  "भाव" की तरह — डॉलर की माँग बढ़ी तो 
उसका भाव (रुपयों  में) बढ़ गया।

 
 

चित्र 4: विनिमय दर व्यवस्थाओं का स्पेक्ट्रम — भारत प्रबंधित प्रवाह पर

 
 

शब्द किस व्यवस्था में अर्थ

मूल्यवृद्धि (Appreciation) लचीली/प्रबं धित बाज़ार शक्तियों  से  मुद्रा का मूल्य बढ़ना

मूल्यह्रास (Depreciation) लचीली/प्रबं धित बाज़ार शक्तियों  से  मुद्रा का मूल्य घटना

अधिमूल्यन (Revaluation) स्थिर सरकार/कें द्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक रूप से  मूल्य बढ़ाना

अवमूल्यन (Devaluation) स्थिर सरकार/कें द्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक रूप से  मूल्य घटाना — जैसे  
जुलाई 1991 (लगभग 18-19%) व 1966

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: चारों  शब्द एक ही चीज़ — मुद्रा के  मूल्य में  बदलाव — बताते  हैं; अंतर के वल इतना है  कि बदलाव बाज़ार 
ने किया या सरकार ने। भारत में  1993 से बाज़ार-आधारित (प्रबं धित प्रवाह) व्यवस्था है , इसलिए आज रुपये  के  लिए "मूल्यह्रास" शब्द 
सही है , "अवमूल्यन" नहीं।
 

  ◆ निर्धारक तत्व: विदेशी मुद्रा की माँग-आपूर्ति; व्यापार व चालू खाता संतुलन; पूँजी प्रवाह; ब्याज दर अंतर; मुद्रास्फीति अंतर; जोखिम 
धारणा व भू-राजनीति; कें द्रीय बैंक की विश्वसनीयता व भंडार।

 

  📊 रुपया-डॉलर — नवीनतम आँकड़े
1.  2025 में  रुपया लगभग 4.9% कमज़ोर हुआ (वर्षांत लगभग ₹89-90/डॉलर); 2026 में  पश्चिम एशिया संकट से  कच्चे  तेल की ऊँ ची 

कीमत, पोर्टफ़ोलियो बहिर्वाह व अमे रिकी शुल्कों  के  कारण और गिरावट।
2.  मई 2026 में  लगभग ₹96.8/डॉलर का रिकॉर्ड निचला स्तर; सितंबर 2026 के  अंत में  लगभग ₹95.8/डॉलर।
3.  रिज़र्व बैंक ने  डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया और जून 2026 में  अनिवासी जमा व विदेशी उधार हेतु रियायती स्वैप खिड़कियाँ खोलीं 

(2013 की विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा स्वैप योजना की तर्ज़ पर)।
4.  जुलाई 2026 में  रिज़र्व बैंक ने  आकलन किया कि रुपया नाममात्र व वास्तविक प्रभावी दोनों  आधार पर कम मूल्यांकित 

(Undervalued) है  — यानी निर्यात के  लिए प्रतिस्पर्धी।

 



 

 📖 पीछे  की कहानी — 6 जून 1966 — एक रात का फ़ै सला
1965 के  युद्ध और लगातार दो सूखों  के  बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ख़ाली हो रहा था और विदेशी सहायता शर्तों  से  बँधी थी। 6 जून 
1966 को सरकार ने  रुपये  का अवमूल्यन कर दिया — एक डॉलर ₹4.76 से सीधे ₹7.50 का हो गया, यानी डॉलर का रुपया-मूल्य 
लगभग 57% बढ़ गया। उम्मीद थी कि निर्यात बढ़ेगा, पर सूखे  और कमज़ोर उत्पादन के  कारण लाभ सीमित रहा और फ़ै सले  की तीखी 
राजनीतिक आलोचना हुई। अगला बड़ा अवमूल्यन 25 साल बाद जुलाई 1991 में  हुआ — और तब यह व्यापक सुधारों  के  साथ आया।

 
 

 💵 कठोर मुद्रा (Hard Currency)  🪙 नरम मुद्रा (Soft Currency)

 ◆ आर्थिक-राजनीतिक रूप से  स्थिर देश की मुद्रा
 ◆ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता, स्थिर मूल्य
 ◆ उदाहरण: अमे रिकी डॉलर, यूरो, येन, स्विस फ़्रैं क

 ◆ अस्थिर मूल्य, सीमित अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता
 ◆ लगातार व्यापार घाटा, पूँजी खाते  पर नियंत्रण
 ◆ रुपया संरचनात्मक रूप से  नरम मुद्रा — अंतर्राष्ट्रीयकरण के  

प्रयास जारी

 
 

  📘 आसान परिभाषा: वोस्ट्रो एवं नोस्ट्रो खाता

 📚 परिभाषा:  वोस्ट्रो ("आपका खाता हमारे  पास") — किसी विदेशी बैंक का घरेलू बैंक में , घरेलू मुद्रा में  खाता; नोस्ट्रो ("हमारा खाता 
आपके  पास") — घरेलू बैंक का विदेशी बैंक में , विदेशी मुद्रा में  खाता। विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (जुलाई 2022) से विदेशी व्यापार का 
निपटान सीधे  रुपये  में  संभव हुआ।

 ✅आसान भाषा में:  एक अमे रिकी बैंक भारत के  किसी बैंक में  रुपये  का खाता खोले  — भारतीय बैंक के  लिए वह वोस्ट्रो, अमे रिकी बैंक 
के  लिए नोस्ट्रो।   उदाहरण🏠 :  दो दुकानदार एक-दूसरे  के  यहाँ  "ख़ाता" खोलकर रखें  ताकि हर सौदे  में  नक़द न गिनना पड़े ।

 
 

  ◆ रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते ; यूएई (2023), इंडोने शिया, मालदीव, मॉरीशस के  साथ स्थानीय मुद्रा में  
निपटान के  समझौते; पड़ोसी देशों  (भूटान, नेपाल, श्रीलंका) के  अनिवासियों  को रुपये  में  ऋण की अनुमति (2025); लगभग 6% 
निर्यात अब रुपये  में  अं कित।

 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  मूल्यह्रास — बाज़ार से; अवमूल्यन — सरकार द्वारा (1966, जुलाई 1991)।
2.  भारत — प्रबंधित प्रवाह; रुपया मई 2026 में  ~₹96.8/डॉलर के  रिकॉर्ड निचले  स्तर पर।
3.  कठोर मुद्रा — डॉलर, यूरो, येन, स्विस फ़्रैं क; रुपया संरचनात्मक रूप से  नरम।
4.  विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते — जुलाई 2022; रुपये  में  व्यापार निपटान।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  रुपये  का प्रतीक चिह्न ₹ 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया — इसे  डी. उदय कु मार ने  डिज़ाइन किया था।
 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  अमेरिकी डॉलर विश्व के  विदेशी मुद्रा भंडारों  में  सबसे  बड़ा हिस्सा रखता है  और विश्व व्यापार के  अधिकांश 
बिल इसी में  बनते  हैं  — इसे  “आरक्षित मुद्रा” (Reserve Currency) कहते  हैं।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  रिज़र्व बैंक का घोषित उद्देश्य रुपये  का कोई निश्चित स्तर बनाए रखना नहीं, बल्कि के वल अत्यधिक उतार-
चढ़ाव को रोकना है।

 



 

8. नाममात्र व वास्तविक प्रभावी विनिमय दर एवं मुद्रा स्वैप (REER, NEER & 
Currency Swaps)
 

  📘 आसान परिभाषा: नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (NEER) एवं वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)

 📚 परिभाषा:  एनईईआर — प्रमुख व्यापारिक साझेदारों  की मुद्राओं  की टोकरी के  सापेक्ष रुपये  की व्यापार-भारित औसत विनिमय दर 
(मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं)। आरईईआर — एनईईआर को सापेक्ष मूल्य-स्तर से  समायोजित रूप: आरईईआर = एनईईआर × 
(घरेलू मूल्य सूचकांक ÷ विदेशी मूल्य सूचकांक)। रिज़र्व बैंक 40-मुद्रा व 6-मुद्रा टोकरी के  सूचकांक (आधार 2015-16 = 100) जारी 
करता है।

 ✅आसान भाषा में:  एनईईआर बताता है  रुपया औसतन कितना मज़बूत है; आरईईआर बताता है  कि महँगाई जोड़ने  के  बाद भारतीय 
सामान विदेश में  असल में  कितने  सस्ते  या महँगे  हैं ।   उदाहरण🏠 :  दुकान का भाव (NEER) वही रहे , पर आपकी लागत (महँगाई) बढ़ 
जाए — तो असल में  आप प्रतिस्पर्धा में  पीछे  हो गए (REER बढ़ा)।

 
 

 📈आरईईआर 100 से ऊपर  📉आरईईआर 100 से नीचे

 ◆ रुपया अधिमूल्यित (Overvalued)

 ◆ निर्यात महँगे , प्रतिस्पर्धा घटती
 ◆ आयात सस्ते  — व्यापार घाटा बढ़ने  का जोखिम

 ◆ रुपया कम मूल्यां कित / प्रतिस्पर्धी
 ◆ निर्यात सस्ते , माँग बढ़ती
 ◆ 2025-26 में  भारत की यही स्थिति

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — कमज़ोर रुपया  सदा प्रतिस्पर्धी≠

भारत की मुद्रास्फीति साझेदार देशों  से  अधिक हो, तो रुपया डॉलर के  मुक़ाबले कमज़ोर दिखते हुए भी आरईईआर बढ़ सकता है  — 
यानी निर्यातकों  के  लिए वास्तव में  स्थिति कठिन होती है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा आँकने  के  लिए आरईईआर अधिक भरोसेमंद है।

 
 

क. स्वैप (Swap) — तुलना
 

विशेषता मुद्रा स्वैप (Currency Swap) विदेशी मुद्रा स्वैप (Forex 
Swap)

ब्याज दर स्वैप

अवधि मध्यम-दीर्घकालिक अल्पकालिक मध्यम-दीर्घकालिक

मूलधन का विनिमय हाँ  — शुरू व अंत में हाँ नहीं

ब्याज भुगतान अलग-अलग मुद्राओं  में नहीं (दरों  के  अंतर में  समाहित) एक ही मुद्रा में  — स्थिर बनाम 
परिवर्ती दर

 
 

स्वैप व्यवस्था विवरण

भारत-जापान रिज़र्व बैंक व बैंक ऑफ़ जापान के  बीच 75 अरब डॉलर की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था — संकट में  "वित्तीय 
सुरक्षा जाल" व निवेशकों  को भरोसे  का संके त

सार्क  स्वैप ढाँचा पड़ोसी देशों  को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा सहायता — श्रीलंका (आर्थिक संकट 2022 में  40 करोड़ डॉलर 
सहित बड़ा पैके ज), मालदीव (40 करोड़ डॉलर + ₹3,000 करोड़)

रणनीतिक महत्व "पड़ोसी प्रथम" नीति; पड़ोस में  "रुपया क्षेत्र" बनाकर चीन के  ऋण-जाल का पारदर्शी विकल्प; भारत "प्रथम 
प्रतिक्रियाकर्ता"

सीमाएँ पड़ोसियों  के  साथ भारत का व्यापार अधिशेष — उनके  पास रुपये  का सीमित उपयोग; पूँजी खाते  की 



स्वैप व्यवस्था विवरण

सीमित परिवर्तनीयता
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: स्वैप व्यवस्थाएँ  "उधार की तिजोरी" जैसी हैं  — संकट के  समय तुरं त डॉलर मिल सकते  हैं , पर सामान्य 
दिनों  में  इनका उपयोग नहीं होता। भारत दोनों  भूमिकाओं  में  है  — जापान से सुरक्षा जाल लेता है  और पड़ोसियों  को सुरक्षा जाल देता 
है।
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  एनईईआर — व्यापार-भारित औसत दर; आरईईआर = एनईईआर × (घरेलू ÷ विदेशी मूल्य सूचकांक)।
2.  आरईईआर 100 से ऊपर = रुपया अधिमूल्यित, निर्यात महँगे; 100 से नीचे  = प्रतिस्पर्धी।
3.  भारत-जापान स्वैप — 75 अरब डॉलर; सार्क  स्वैप ढाँचा — पड़ोसियों  को सहायता।

 
 

9. विदेशी मुद्रा भंडार एवं बाह्य ऋण (Forex Reserves & External Debt)
 

  📘 आसान परिभाषा: विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves)

 📚 परिभाषा:  रिज़र्व बैंक के  पास रखी बाहरी परिसंपत्तियाँ  — विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (डॉलर, यूरो आदि व विदेशी सरकारी 
प्रतिभूतियाँ), स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में  आरक्षित स्थिति (Reserve Tranche — इसे  
"गोल्ड ट्रांश" भी कहते  हैं)।

 ✅आसान भाषा में:  देश की "आपातकालीन तिजोरी" — संकट में  आयात और विदेशी भुगतान रुकें  नहीं।   उदाहरण🏠 :  घर की वह 
बचत जो बीमारी या नौकरी छू टने  पर काम आती है।

 
 

चित्र 5: विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना

 
 

  📘 आसान परिभाषा: विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights)

 📚 परिभाषा:  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में  बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति, जिसका मूल्य पाँच मुद्राओं  — अमेरिकी 
डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन व ब्रिटिश पाउं ड — की टोकरी से  तय होता है; सदस्य देशों  को उनके  कोटा के  अनुपात में  
आवं टित।

 ✅आसान भाषा में:  यह कोई नोट या सिक्का नहीं, बल्कि मुद्रा कोष के  खाते  में  दर्ज ऐसा "अधिकार" है , जिसे  ज़रूरत पड़ने  पर दूसरे  देशों  
से  असली मुद्रा में  बदला जा सकता है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  किसी सहकारी समिति के  सदस्यों  के  खाते  में  "अंक" जमा हों , जिन्हें  ज़रूरत 
पर समिति के  दूसरे  सदस्यों  से  नक़द में  बदला जा सके ; कोविड के  बाद 2021 में  मुद्रा कोष ने  सभी सदस्यों  को बड़ा आवंटन किया था।

 



 

  📊 विदेशी मुद्रा भंडार — नवीनतम आँकड़े
1.  18 सितंबर 2026: लगभग 766 अरब डॉलर; सर्वकालिक उच्च स्तर लगभग 785.7 अरब डॉलर (4 सितंबर 2026) — रिज़र्व 

बैंक की रियायती स्वैप खिड़कियों  से  आई 100 अरब डॉलर से  अधिक की अनिवासी जमा व विदेशी उधार के  कारण रिकॉर्ड 
साप्ताहिक उछाल।

2.  मई 2026 में  डॉलर बेचकर रुपये  को संभालने  से  भंडार घटकर लगभग 681 अरब डॉलर (वर्ष का निचला स्तर) हुआ था; मार्च 2026 
के  अंत में  लगभग 691 अरब डॉलर।

3.  आयात आवरण लगभग 10-11 महीने (मार्च 2026 में  10.8 महीने)। सोना: लगभग 880 टन — इसका लगभग 77% भारत में  
ही रखा है।

4.  2025-26 में  भुगतान संतुलन आधार पर भंडार में  लगभग 23.6 अरब डॉलर की कमी आई।
5.  भारत विश्व के  सबसे  बड़े  भंडार वाले  देशों  में  — चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड के  बाद चौथे  स्थान के  आसपास।

 
 

  🧮 आयात आवरण एवं पर्याप्तता

आयात आवरण (महीने) = कु ल विदेशी मुद्रा भंडार ÷ औसत मासिक आयात

पारंपरिक न्यूनतम मानक: 3 महीने  |  तारापोर समिति: कम से कम 6 महीने + अल्पकालिक ऋण

 
 

  ◆ भंडार से संतुलन कै से: चालू व पूँजी खाते  मिलकर अधिशेष हों  (बाज़ार में  डॉलर अधिक) तो रिज़र्व बैंक डॉलर ख़रीदकर भंडार 
बढ़ाता है; घाटा हो तो डॉलर बेचता है  — इससे  रुपये  में  अचानक उछाल या गिरावट रुकती है। यही प्रबंधित प्रवाह है।

 

  ◆ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में  भारत: कोटा लगभग 2.75% — आठवाँ सबसे बड़ा कोटा धारक (शीर्ष: अमे रिका, जापान, चीन)।
 

क. बाह्य ऋण
 

  📊 बाह्य ऋण (मार्च 2026 के  अंत में) — नवीनतम आँकड़े
1.  कु ल 762.8 अरब डॉलर (एक वर्ष में  26.3 अरब डॉलर वृद्धि); जीडीपी का 20.8% (मार्च 2025 में  19.8%)।
2.  अल्पकालिक ऋण कु ल का लगभग 19.6%; दीर्घकालिक ऋण लगभग 613.5 अरब डॉलर।
3.  मुद्रा संरचना: अमे रिकी डॉलर 55.5%, भारतीय रुपया 29.4%, येन 6.4%, विशेष आहरण अधिकार 4.3%, यूरो 3.7%।
4.  संप्रभु (सरकारी) ऋण की तुलना में  निजी क्षेत्र का बाह्य ऋण अधिक; बाह्य वाणिज्यिक उधार व अनिवासी जमा प्रमुख घटक।

 
 

 🔎आँकड़ों  से क्या समझें: भारत का अधिकांश बाह्य ऋण डॉलर में  है , इसलिए रुपये  के  गिरने  पर उसका बोझ (रुपये  में) बढ़ता है। 
राहत की बात — लगभग 30% ऋण रुपये में  भी है , और अल्पकालिक ऋण के वल लगभग पाँचवाँ  हिस्सा है , जबकि भंडार इससे  कई 
गुना है।
 

  ◆ वैश्विक तस्वीर: सबसे  बड़े  शुद्ध ऋणदाता देश — जर्मनी, चीन, जापान; सबसे  बड़ा शुद्ध देनदार — अमे रिका। भारत का बाह्य ऋण-
जीडीपी अनुपात अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं  से  कम और भंडार अल्पकालिक ऋण से  कई गुना अधिक — इसीलिए बाहरी 
स्थिति सुरक्षित मानी जाती है।

 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  भंडार के  4 घटक — विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ , स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित स्थिति।
2.  रिकॉर्ड ~785.7 अरब डॉलर (4 सितंबर 2026); आयात आवरण ~10-11 महीने; सोना ~880 टन।
3.  बाह्य ऋण (मार्च 2026) — 762.8 अरब डॉलर, जीडीपी का 20.8%; अल्पकालिक ~19.6%; डॉलर में  ~55.5%।
4.  मुद्रा कोष में  भारत का कोटा ~2.75% — आठवाँ।

 



 

10. मुद्रा परिवर्तनीयता (Currency Convertibility)
 

  📘 आसान परिभाषा: मुद्रा परिवर्तनीयता (Currency Convertibility)

 📚 परिभाषा:  घरेलू मुद्रा को बिना सरकारी रोक-टोक के  बाज़ार दर पर विदेशी मुद्रा में  (और विपरीत) बदलने  की स्वतंत्रता। चालू खाता 
परिवर्तनीयता — वस्तु-सेवा व्यापार, यात्रा, शिक्षा, इलाज, ब्याज-लाभांश के  लिए; पूँजी खाता परिवर्तनीयता — शेयर, बॉन्ड, संपत्ति, 
ऋण जैसी परिसंपत्तियों  के  लिए।

 ✅आसान भाषा में:  रुपये  को डॉलर में  कितनी आसानी से  बदल सकते  हैं  — पढ़ाई-घूमने  के  लिए पूरी आज़ादी, बड़े  निवेश के  लिए 
सीमाएँ।   उदाहरण🏠 :  कॉलोनी का गेट — रोज़ आने-जाने  वालों  के  लिए खुला, पर भारी ट्रक के  लिए पास ज़रूरी।

 
 

  ◆ भारत की स्थिति: चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय (20 अगस्त 1994 — अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के  अनुच्छे द 8 को स्वीकार); पूँजी 
खाता आंशिक रूप से, चरणबद्ध ("अंशां कित") परिवर्तनीय। उदारीकृ त प्रेषण योजना में  व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख डॉलर तक 
विदेश भेज सकता है।

 

चित्र 6: रुपये की परिवर्तनीयता की यात्रा

 
 

समिति / कदम वर्ष मुख्य सिफ़ारिश / परिणाम

सी. रंगराजन — भुगतान संतुलन पर उच्च 
स्तरीय समिति

1991-93 बाज़ार-निर्धारित विनिमय दर व चालू खाता परिवर्तनीयता की दिशा; उदारीकृ त 
विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (1 मार्च 1992 — 60% बाज़ार दर, 40% 
सरकारी दर) और 1 मार्च 1993 से एकीकृ त बाज़ार दर

एस.एस. तारापोर समिति-प्रथम 1997 3 वर्षों  (1997-98 से 1999-2000) में  पूर्ण पूँजी खाता परिवर्तनीयता; पूर्व-
शर्तें — सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% से कम, मुद्रास्फीति 
औसत 3-5%, सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ  5% से कम, नकद आरक्षित 
अनुपात 3%, भंडार कम से  कम 6 महीने  के  आयात के  बराबर; 1997 के  
पूर्वी एशियाई संकट के  कारण स्थगित

एस.एस. तारापोर समिति-द्वितीय 2006 "पूर्णतर" परिवर्तनीयता का 2006-07 से 2010-11 का तीन-चरणीय 
रोडमैप; राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों  का पालन, बैं किंग में  बेसल मानक, 
बाह्य वाणिज्यिक उधार का सतर्क  उदारीकरण

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — 2 जुलाई 1997 — जब बाट गिरा
1990 के  दशक में  थाईलैंड, इंडोने शिया, दक्षिण कोरिया जैसे  "एशियाई बाघ" तेज़ी से  बढ़ रहे  थे  और उन्होंने  पूँजी खाते  को पूरी तरह खोल 
दिया था। विदेशी अल्पकालिक पैसा भारी मात्रा में  आया। 2 जुलाई 1997 को थाईलैंड को अपनी मुद्रा बाट को स्थिर दर से  मुक्त करना 
पड़ा — वह धड़ाम से  गिरी, और कु छ ही महीनों  में  संकट पूरे  पूर्वी एशिया में  फै ल गया। उसी वर्ष भारत की तारापोर समिति ने  पूर्ण पूँजी 
खाता परिवर्तनीयता की सिफ़ारिश की थी, पर सरकार ने  इसे  टाल दिया। भारत पर संकट का असर बहुत सीमित रहा — सतर्क ता की यह 



सबसे बड़ी सीख मानी जाती है।
 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — समितियों  का सही संबंध
सुखमय चक्रवर्ती समिति (1985) मौद्रिक प्रणाली के  कामकाज पर थी, चालू खाता परिवर्तनीयता पर नहीं; और नरसिम्हम समिति 
(1991) वित्तीय/बैं किंग क्षेत्र सुधार पर थी। विनिमय दर के  उदारीकरण को रंगराजन समिति से  जोड़ना सही है।
तारापोर समिति की सतर्क  सलाह का लाभ यह रहा कि भारत 1997 के  एशियाई संकट और 2008 के  वै श्विक वित्तीय संकट के  सबसे  बुरे  
असर से  बचा रहा।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय — 20 अगस्त 1994 (मुद्रा कोष अनुच्छे द 8); पूँजी खाता — आंशिक।
2.  उदारीकृ त प्रेषण योजना — प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख डॉलर।
3.  रं गराजन समिति — उदारीकृ त विनिमय दर (1 मार्च 1992), एकीकृ त दर (1 मार्च 1993)।
4.  तारापोर समिति — 1997 व 2006; 1997 का एशियाई संकट — सिफ़ारिश स्थगित।

 
 

11. व्यापार समझौते — प्रकार एवं भारत की नई व्यापार कू टनीति (Trade 
Agreements)
 

  📘 आसान परिभाषा: मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement)

 📚 परिभाषा:  दो या अधिक देशों  के  बीच ऐसी सं धि जिसमें  आपसी व्यापार की अधिकांश वस्तुओं  पर सीमा शुल्क व गैर-शुल्क बाधाएँ  
घटाई या समाप्त की जाती हैं , पर हर सदस्य बाहरी देशों  के  लिए अपनी शुल्क नीति ख़ुद तय करता है।

 ✅आसान भाषा में:  "हम एक-दूसरे  के  सामान पर टैक्स नहीं लगाएँगे" — दो देशों  का आपसी वादा।   उदाहरण🏠 :  दो पड़ोसी 
दुकानदार तय करें  कि एक-दूसरे  को थोक भाव पर माल देंगे , पर बाक़ी ग्राहकों  से  अपना-अपना भाव लेंगे ।

 
 

चित्र 7: आर्थिक एकीकरण की सीढ़ी

 



 

 📋 वरीयता व्यापार समझौता  📑 मुक्त व्यापार / व्यापक साझेदारी समझौता

 ◆ सकारात्मक सूची — के वल सूचीबद्ध वस्तुओं  पर छू ट
 ◆ के वल वस्तु व्यापार; सेवाएँ-निवेश शामिल नहीं
 ◆ उदाहरण: भारत-मर्कोसुर (2009), भारत-अफ़ग़ानिस्तान, 

भारत-चिली

 ◆ नकारात्मक सूची — संवेदनशील वस्तुएँ  छोड़कर बाक़ी सब पर 
छू ट

 ◆ व्यापक समझौतों  में  सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, सरकारी ख़रीद, 
डिजिटल व्यापार भी

 ◆ सहयोग समझौता (CECA) पहला चरण; साझेदारी समझौता 
(CEPA) अधिक व्यापक

 
 

चित्र 8: भारत के  व्यापार समझौते — विश्व मानचित्र पर

 
 

समझौता स्थिति मुख्य बातें

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 2000 से भारत का पहला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 
(SAFTA)

2006 से सार्क  देशों  के  बीच शुल्क कटौती

भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग 
समझौता

2005 भारत का पहला व्यापक समझौता

भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता 2010 से समीक्षा जारी — भारत का आसियान से  व्यापार घाटा 
बढ़ा

भारत-दक्षिण कोरिया व भारत-जापान 
व्यापक साझेदारी

2010 / 2011 विकसित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं  के  साथ

भारत-मॉरीशस व्यापक सहयोग व साझेदारी 
समझौता

अप्रैल 2021 किसी अफ़्रीकी देश के  साथ पहला व्यापार समझौता

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी 
समझौता

हस्ताक्षर फ़रवरी 2022, लागू 1 मई 
2022

एक दशक बाद पहला बड़ा समझौता; यूएई ने  लगभग 
97% शुल्क पं क्तियाँ  (भारत के  लगभग 99% निर्यात 
मूल्य) खोलीं; कड़े  उत्पत्ति नियम

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं 
व्यापार समझौता

लागू 29 दिसंबर 2022 किसी विकसित देश से  एक दशक में  पहला; भारतीय 
आईटी कं पनियों  की विदेशी आय पर दोहरा कराधान ख़त्म; 



समझौता स्थिति मुख्य बातें

महत्वपूर्ण खनिज

भारत-ईएफ़टीए व्यापार एवं आर्थिक 
भागीदारी समझौता

हस्ताक्षर 10 मार्च 2024, लागू 1 
अक्टूबर 2025

स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे , आइसलैंड, लिकटेंस्टीन; 15 वर्षों में  
100 अरब डॉलर निवेश व 10 लाख रोज़गार की — 
किसी व्यापार समझौते  में  पहली बार — क़ानूनी 
प्रतिबद्धता; डेयरी, सोया, सोना छू ट से  बाहर

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार 
समझौता

हस्ताक्षर 24 जुलाई 2025, लागू 
15 जुलाई 2026

लगभग 99% भारतीय निर्यात शुल्क-मुक्त (वस्त्र, चमड़ा, 
जूते , समुद्री उत्पाद, रत्न); स्कॉच व्हिस्की, कारों  पर भारत 
में  शुल्क घटे; दोहरा अंशदान समझौता — भारतीय 
कर्मचारियों  को 3 वर्ष तक ब्रिटिश सामाजिक सुरक्षा 
अंशदान से  छू ट; 2030 तक व्यापार दोगुना करने  का 
लक्ष्य

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी 
समझौता

हस्ताक्षर 18 दिसंबर 2025, लागू 1 
जून 2026

भारत के  लगभग सभी निर्यातों  को शुल्क-मुक्त पहुँच; 
खाड़ी क्षेत्र में  दूसरा समझौता

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026, लागू 
20 अक्टूबर 2026

डेयरी को बाहर रखा; 5 वर्षों  में  व्यापार दोगुना करने  का 
लक्ष्य

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पूर्ण 27 जनवरी 2026; 
हस्ताक्षर व अनुमोदन शेष

"सभी समझौतों  की जननी" — मूल्य के  आधार पर 99% 
से अधिक भारतीय निर्यात को पहुँच, भारत 97.5% 
आयात पर शुल्क घटाएगा; दोनों  मिलकर विश्व जीडीपी का 
लगभग 25%; पर कार्बन सीमा समायोजन तंत्र से  छू ट 
नहीं

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत की व्यापार कू टनीति के  दो दौर साफ़ दिखते  हैं  — 2000-2011 में  एशियाई पड़ोसियों  से  समझौते  
(जिनसे  व्यापार घाटा बढ़ा), फिर लगभग एक दशक का ठहराव, और 2021 के  बाद विकसित व समृद्ध देशों  (यूएई, ऑस्ट्रेलिया, 
ईएफ़टीए, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ) से समझौते  — जहाँ  भारत को श्रम-प्रधान निर्यात व निवेश का बड़ा लाभ है  और प्रतिस्पर्धा कम है।
 

  ⚠️ ध्यान दें  — तिथियों  का भ्रम
व्यापार समझौतों  में  हस्ताक्षर की तिथि और लागू होने की तिथि अलग होती है  — जैसे  ब्रिटेन समझौता: हस्ताक्षर 24 जुलाई 2025, 
लागू 15 जुलाई 2026; ईएफ़टीए: हस्ताक्षर मार्च 2024, लागू अक्टूबर 2025। यूरोपीय संघ के  साथ के वल वार्ता पूरी हुई है , समझौता 
अभी लागू नहीं।
भारत ने  2019 में  क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर रहने  का निर्णय लिया — चीन से  सस्ते  आयात व कृ षि-डेयरी पर 
प्रभाव की चिंता के  कारण।

 
 

  📘 आसान परिभाषा: उत्पत्ति के  नियम (Rules of Origin)

 📚 परिभाषा:  वे  मानदंड जो तय करते  हैं  कि कोई वस्तु किस देश में  "बनी" मानी जाएगी — जैसे  उस देश में  पर्याप्त मूल्य वर्धन (प्रायः 
35-40%) हुआ हो या शुल्क वर्गीकरण बदला हो; के वल इसी आधार पर मुक्त व्यापार समझौते  की शुल्क छू ट मिलती है।

 ✅आसान भाषा में:  कोई तीसरा देश अपना माल किसी साझेदार देश के  रास्ते  "लेबल बदलकर" न घुसा सके , इसके  लिए उत्पत्ति के  
नियम हैं।   उदाहरण🏠 :  जैसे  स्कू ल की खेल प्रतियोगिता में  के वल उसी स्कू ल के  विद्यार्थी खेल सकें  — बाहर का खिलाड़ी स्कू ल की वर्दी 
पहनकर न घुस जाए।

 
 

क. अमेरिकी शुल्क प्रकरण (2025-26)
 

समय घटना

अगस्त 2025 अमे रिका ने  भारतीय वस्तुओं  पर 25% "पारस्परिक" शुल्क और रूसी तेल ख़रीद पर अतिरिक्त 25% दंड — 
कु ल 50%; वस्त्र, रत्न-आभूषण, झींगा, चमड़ा सबसे  प्रभावित



समय घटना

फ़रवरी 2026 भारत-अमे रिका अंतरिम व्यापार समझौते  का ढाँचा (लगभग 18% दर प्रस्तावित) और रूसी तेल वाला दंड हटा

20 फ़रवरी 2026 अमे रिकी सर्वोच्च न्यायालय ने  आपातकालीन आर्थिक शक्तियों  के  क़ानून के  तहत लगाए गए शुल्कों  को अवैध 
ठहराया; इसके  बाद अस्थायी 10% अधिभार

2026 (जारी) द्विपक्षीय व्यापार समझौते  पर वार्ता जारी; 2025-26 में  अमे रिका को निर्यात लगभग स्थिर (+0.9%)
 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  वरीयता समझौता — सकारात्मक सूची; मुक्त व्यापार — नकारात्मक सूची।
2.  पहला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार — श्रीलंका (2000); पहला व्यापक — सिंगापुर (2005); अफ़्रीका में  पहला — मॉरीशस 

(2021)।
3.  यूएई (1 मई 2022), ऑस्ट्रे लिया (29 दिसंबर 2022), ईएफ़टीए (1 अक्टूबर 2025 — 100 अरब डॉलर निवेश प्रतिबद्धता), 

ब्रिटेन (लागू 15 जुलाई 2026)।
4.  यूरोपीय संघ — वार्ता पूर्ण 27 जनवरी 2026; भारत 2019 में  RCEP से बाहर।

 
 

12. विश्व व्यापार संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के  नियम (World Trade 
Organization)
 

  ◆ पृष्ठभूमि: 1944 के  ब्रेटन वुड् स सम्मेलन में  प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन नहीं बन सका; उसकी जगह व्यापार व प्रशुल्क पर 
सामान्य समझौता (GATT) — हस्ताक्षर 1947, लागू 1948 (भारत संस्थापक सदस्य)। उरुग्वे  दौर (1986-94) के  बाद 1 
जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन बना — मुख्यालय जिनेवा; भारत संस्थापक सदस्य; 166 सदस्य; महानिदेशक न्गोज़ी 
ओकोंजो-इवेला।

 

  ◆ संरचना: मं त्रिस्तरीय सम्मेलन (सर्वोच्च, सामान्यतः हर दो वर्ष; एक देश-एक मत, निर्णय सर्वसम्मति से) > सामान्य परिषद > विवाद 
निपटान निकाय व अपीलीय निकाय (2019 से अमे रिका के  विरोध के  कारण निष्क्रिय)।

 

  ◆ मूल सिद्धांत: सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र (MFN) — एक सदस्य को दी गई रियायत सभी को; राष्ट्रीय व्यवहार — आयातित 
वस्तु से  घरेलू वस्तु जैसा व्यवहार। भारत ने  फ़रवरी 2019 (पुलवामा हमले  के  बाद) पाकिस्तान से  सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र का 
दर्जा वापस लिया।

 

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वर्ष व स्थान मुख्य परिणाम

पहला 1996, सिंगापुर "सिंगापुर मुद्दे" — निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी ख़रीद, व्यापार सुविधा

चौथा 2001, दोहा "दोहा विकास एजेंडा" — विकासशील देशों  पर कें द्रित वार्ता दौर

नौवाँ 2013, बाली खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण पर "शांति खंड"; व्यापार सुविधा 
समझौता

दसवाँ 2015, नैरोबी कृ षि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने  का निर्णय

बारहवाँ 2022, जिनेवा मत्स्य सब्सिडी समझौता (हानिकारक सब्सिडी पर रोक) — 15 
सितंबर 2025 से लागू; भारत ने  जुलाई 2026 में  स्वीकृ ति दी

तेरहवाँ 2024, अबू धाबी ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क न लगाने  की छू ट (Moratorium) 2026 
तक बढ़ी; सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान नहीं

चौदहवाँ मार्च 2026, याउं डे  (कै मरून) कोई मं त्रिस्तरीय घोषणा नहीं; 1998 के  बाद पहली बार ई-कॉमर्स 
शुल्क छूट समाप्त; निवेश सुविधा समझौते  को शामिल करने  का प्रस्ताव 
भारत आदि के  विरोध से  फिर रुका

 



 

क. कृ षि पर समझौता — सब्सिडी के  "बॉक्स"
 

बॉक्स सब्सिडी का प्रकार नियम

पीला (Amber) व्यापार विकृ त करने  वाली — न्यूनतम समर्थन मूल्य, उर्वरक-
बिजली सब्सिडी

न्यूनतम सीमा — विकसित देश उत्पादन-मूल्य का 
5%, विकासशील 10%

नीला (Blue) उत्पादन सीमित करने  की शर्त वाली कोई सीमा नहीं

हरा (Green) न्यूनतम विकृ ति — अनुसंधान, विस्तार, पर्यावरण, आय 
सहायता

कोई सीमा नहीं

 
 

  ◆ भारत का रुख़: खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, विशेष सुरक्षा तंत्र, छोटे  मछुआरों  के  लिए नीतिगत 
स्थान; ई-कॉमर्स शुल्क छू ट को स्थायी बनाने  का विरोध। (विस्तृत कृ षि-संदर्भ "कृ षि" अध्याय में ।)

 

 📖 पीछे  की कहानी — शां ति खंड का पहला उपयोग
भारत किसानों  से  न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज ख़रीदकर राशन व्यवस्था चलाता है। व्यापार नियमों  में  इसे  "व्यापार विकृ त करने  वाली" 
सब्सिडी माना जाता है , जिसकी सीमा उत्पादन-मूल्य का 10% है। अप्रैल 2020 में  भारत ने  सूचित किया कि 2018-19 में  चावल पर 
उसकी सहायता इस सीमा से  ऊपर गई — और ऐसा करते  हुए वह 2013 के  बाली "शांति खंड" का सहारा लेने  वाला पहला देश बना। 
इस खंड के  कारण कोई सदस्य इस पर विवाद नहीं उठा सकता था। भारत की माँग है  कि यह अस्थायी राहत स्थायी समाधान बने , क्यों कि 
करोड़ों  लोगों  की खाद्य सुरक्षा इस पर निर्भर है।

 
 

ख. व्यापार बाधाएँ
 

 💲 शुल्क बाधाएँ (Tariff Barriers)  🚧 गैर-शुल्क बाधाएँ (Non-Tariff Barriers)

 ◆ आयात शुल्क — जैसे  2025 में  अमे रिका का भारतीय वस्तुओं  
पर 50% शुल्क

 ◆ निर्यात शुल्क
 ◆ डं पिंग-रोधी शुल्क — लागत से  कम पर बेचे  गए आयात पर
 ◆ प्रतिकारी शुल्क — निर्यातक देश की सब्सिडी को निष्प्रभावी 

करने  हेतु

 ◆ कोटा, आयात लाइसेंस, उत्पत्ति के  नियम
 ◆ स्वच्छता व पादप-स्वच्छता उपाय; व्यापार में  तकनीकी बाधाएँ
 ◆ यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM — 1 

जनवरी 2026 से वास्तविक शुल्क चरण; इस्पात, 
एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक प्रभावित)

 ◆ यूरोपीय संघ का वनोन्मूलन विनियमन (दिसंबर 2026 से; 
कॉफ़ी, रबर, चमड़ा प्रभावित)

 
 

शब्द अर्थ

सामान्यीकृ त वरीयता प्रणाली (GSP) विकसित देश विकासशील देशों  के  उत्पादों  को एकतरफ़ा शुल्क छू ट देते  हैं  — अमे रिका ने  2019 
में  भारत की यह सुविधा समाप्त की

स्पेशल 301 रिपोर्ट अमे रिका की वार्षिक रिपोर्ट — बौद्धिक संपदा अधिकारों  की "अपर्याप्त" सुरक्षा वाले  देशों  की 
निगरानी सूची

वस्तु व्यापार बैरोमीटर विश्व व्यापार संगठन का संके तक — 100 से ऊपर = विस्तार, नीचे  = संकु चन
 
 

संस्था स्थापना / मुख्यालय मुख्य कार्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 (ब्रेटन वुड् स) / वॉशिंगटन भुगतान संतुलन संकट में  सहायता, विशेष आहरण अधिकार 
(डॉलर > यूरो > युआन > येन > पाउं ड की टोकरी); बड़े  
निर्णय 85% बहुमत से  — अमे रिका के  लगभग 16.5% 
मत से  प्रभावी वीटो



संस्था स्थापना / मुख्यालय मुख्य कार्य

विश्व बैंक समूह 1944 / वॉशिंगटन पाँच संस्थाएँ  — पुनर्निर्माण व विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय 
विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारं टी 
एजेंसी, निवेश विवाद निपटान कें द्र (भारत इसका सदस्य 
नहीं)

एशियाई विकास बैंक / न्यू डे वलपमेंट बैंक / 
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

1966 मनीला / 2015 शंघाई / 
2016 बीजिंग

क्षेत्रीय विकास वित्त; अवसंरचना बैंक में  भारत दूसरा सबसे  
बड़ा शेयरधारक; ब्रिक्स का 100 अरब डॉलर का 
आकस्मिक आरक्षित कोष

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — विस्तार अन्य अध्याय में
इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं  की संरचना, कार्य व भारत से  संबंध का विस्तृत अध्ययन "विश्व अर्थव्यवस्था" अध्याय में  है; यहाँ  के वल व्यापार व 
भुगतान संतुलन से  जुड़े  पक्ष दिए गए हैं।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  गैट — 1947/48; विश्व व्यापार संगठन — 1 जनवरी 1995, जिनेवा, 166 सदस्य।
2.  मूल सिद्धांत — सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार।
3.  बाली (2013) — शांति खंड; नैरोबी (2015) — कृ षि निर्यात सब्सिडी समाप्त; जिनेवा (2022) — मत्स्य सब्सिडी।
4.  पीला बॉक्स — सीमा (विकासशील 10%); नीला व हरा — कोई सीमा नहीं।

 
 

13. निर्यात प्रोत्साहन — विदेश व्यापार नीति, योजनाएँ एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र 
(Export Promotion)
 

  📘 आसान परिभाषा: विदेश व्यापार नीति 2023 (1 अप्रैल 2023 से)

 📚 परिभाषा:  विदेश व्यापार (विकास एवं  विनियमन) अधिनियम 1992 के  तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लागू नीति — पहली 
बार कोई अंतिम तिथि नहीं (ज़रूरत के  अनुसार बदलने  वाली "गतिशील" नीति)। लक्ष्य — 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर (2 
ट्रिलियन) का कु ल निर्यात और 200-300 अरब डॉलर का ई-कॉमर्स निर्यात; "प्रोत्साहन" से "कर-वापसी" (Remission) की ओर।

 ✅आसान भाषा में:  सरकार निर्यातकों  को नक़द इनाम देने  के  बजाय उनके  माल में  छिपे  टैक्स लौटाती है  और प्रक्रियाएँ  आसान करती है। 
 उदाहरण🏠 :  खिलाड़ी को इनाम देने  के  बजाय उसके  जूतों  का वज़न घटा देना — ताकि वह ख़ुद तेज़ दौड़े ।

 
 

योजना / पहल मुख्य तथ्य

निर्यात उत्पादों  पर शुल्क व करों  की छूट 
(RoDTEP)

1 जनवरी 2021 से ; पुरानी "भारत से  वस्तु निर्यात योजना" (MEIS) का स्थान — जो विश्व 
व्यापार संगठन में  निर्यात सब्सिडी के  रूप में  चुनौती पा चुकी थी; सिद्धांत "वस्तु निर्यात हो, कर 
नहीं" — ईंधन पर वैट, बिजली शुल्क, मंडी शुल्क जैसे  छिपे  करों  की वापसी; इलेक्ट्रॉनिक 
ड्यूटी क्रे डिट स्क्रिप

राज्य व कें द्रीय करों  की छूट (RoSCTL) परिधान व मेड-अप वस्त्र निर्यात के  लिए

अग्रिम प्राधिकार व निर्यात संवर्धन पूँजीगत 
वस्तु योजना

निर्यात में  उपयोग होने  वाले  कच्चे  माल व मशीनरी का शुल्क-मुक्त आयात

निर्यात संवर्धन मिशन (नवंबर 2025) 2025-26 से 2030-31 के  लिए ₹25,060 करोड़ — दो घटक: निर्यात प्रोत्साहन (लघु 
निर्यातकों  को सस्ता ऋण, ब्याज सहायता, फ़ै क्टरिंग) व निर्यात दिशा (गुणवत्ता, ब्रां डिंग, मेले , 
लॉजिस्टिक्स); पुरानी ब्याज समतुल्यीकरण योजना इसी में  समाहित; साथ में  ₹20,000 करोड़ 
की निर्यातक ऋण गारं टी योजना



योजना / पहल मुख्य तथ्य

निर्यात ऋण विकास योजना (NIRVIK) निर्यात ऋण गारं टी निगम द्वारा — बैंकों  के  निर्यात ऋण पर 90% तक बीमा कवर, कम 
प्रीमियम

ज़िले निर्यात कें द्र व "एक ज़िला एक उत्पाद" हर ज़िले  की निर्यात योजना; निर्यात उत्कृ ष्टता नगर — जैसे  फ़रीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, 
वाराणसी (2023 में  नए)

कृ षि निर्यात कृ षि निर्यात नीति 2018; कृ षि एवं  प्रसंस्कृ त खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 
(APEDA); किसान उत्पादक संगठनों  को निर्यातकों  से  जोड़ना

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (2020 से, 14 
क्षेत्र) व इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

घरेलू विनिर्माण से  निर्यात व आयात-प्रतिस्थापन; इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों  हेतु लगभग ₹40,000 
करोड़

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: योजनाओं  का दर्शन बदल गया है  — पहले  निर्यात पर नक़द प्रोत्साहन (जो व्यापार नियमों  में  चुनौती पा 
गया), अब छिपे करों  की वापसी, सस्ता ऋण, शुल्क-मुक्त कच्चा माल और ज़िला-स्तरीय निर्यात योजना। लक्ष्य है  — निर्यातक 
को सब्सिडी नहीं, बराबरी का मैदान देना।
 

  ⚠️ ध्यान दें  — बंद हो चुकी योजनाएँ
भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) और भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) — ये  दोनों  पुरानी (2015-20 की नीति की) 
योजनाएँ  बंद हो चुकी हैं; वर्तमान नीति में  इनका स्थान कर-वापसी योजनाओं  ने  लिया है। 1992 की निर्यात-आयात नीति उदारीकरण के  
बाद की पहली व्यापक व्यापार नीति थी।

 
 

क. विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं गिफ़्ट सिटी
 

  📘 आसान परिभाषा: विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

 📚 परिभाषा:  विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (2006 से लागू) के  तहत सीमां कित शुल्क-मुक्त क्षेत्र, जिसे  व्यापार व सीमा शुल्क 
के  लिए "विदेशी क्षेत्र" माना जाता है  — शुल्क-मुक्त आयात, शून्य-दर एकीकृ त जीएसटी, एकल खिड़की मंज़ूरी।

 ✅आसान भाषा में:  देश के  भीतर एक "विदेश जैसा" इलाक़ा, जहाँ  निर्यात के  लिए उत्पादन पर टैक्स-झंझट न्यूनतम हों ।   🏠
उदाहरण:  मेले  का वह हिस्सा जहाँ  के वल बाहर से  आए ग्राहकों  के  लिए अलग काउं टर और छू ट हो।

 
 

  ◆ वर्तमान स्थिति: लगभग 368 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र; लगभग 32 लाख रोज़गार; अप्रैल-दिसंबर 2025 में  लगभग 
₹11.7 लाख करोड़ का निर्यात। पुराने  अधिनियम की जगह "उद्यम व सेवा कें द्र विकास" विधेयक का प्रस्ताव (2022) आया था, 
पर आगे  नहीं बढ़ा। बजट 2026-27: क्षेत्र की इकाइयों  को एकमुश्त रियायती शुल्क पर घरेलू बाज़ार में  बेचने  की छू ट।

 

  ◆ गिफ़्ट सिटी (गुजरात इं टरनेशनल फ़ाइनेंस टेक-सिटी): गांधीनगर में  साबरमती तट पर — देश की पहली ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट सिटी व 
पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कें द्र; सारे  लेन-देन विदेशी मुद्रा में ; इकाइयों  को 15 में  से  10 वर्ष आयकर छू ट; नियामक — 
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कें द्र प्राधिकरण (2020)।

 

  📊 निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (नीति आयोग, जनवरी 2026) — नवीनतम आँकड़े
1.  राज्यों  की निर्यात क्षमता का आकलन — 4 स्तंभ (निर्यात अवसंरचना, व्यावसायिक परिवेश, नीति व शासन, निर्यात प्रदर्शन), 13 उप-

स्तंभ, 70 संके तक।
2.  बड़े  राज्यों  में  शीर्ष — महाराष्ट्र > तमिलनाडु  > गुजरात; छोटे/पर्वतीय राज्यों  में  उत्तराखंड शीर्ष।

 



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  विदेश व्यापार नीति 2023 — कोई अंतिम तिथि नहीं; 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर निर्यात का लक्ष्य।
2.  कर-वापसी योजना (RoDTEP) — 1 जनवरी 2021, पुरानी MEIS की जगह।
3.  निर्यात संवर्धन मिशन (नवंबर 2025) — ₹25,060 करोड़।
4.  विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 — "विदेशी क्षेत्र"; गिफ़्ट सिटी — पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कें द्र।

 
 

14. वैश्वीकरण से वि-वैश्वीकरण — बदलता व्यापार परिदृश्य (Globalisation to 
De-globalisation)
 

  📘 आसान परिभाषा: आर्थिक राज्यकौशल (Economic Statecraft)

 📚 परिभाषा:  विदेश नीति व राष्ट्रीय सुरक्षा के  लक्ष्य पाने  के  लिए व्यापार, निवेश, प्रतिबंध, शुल्क, सहायता जैसे  आर्थिक साधनों  का 
सुनियोजित उपयोग — कौटिल्य के  अर्थशास्त्र में  इसका व्यवस्थित वर्णन मिलता है।

 ✅आसान भाषा में:  अर्थव्यवस्था को कू टनीति का हथियार बनाना।   उदाहरण🏠 :  मोहल्ले  में  जो दुकानदार उधार देता है , उसकी बात 
सब मानते  हैं  — आर्थिक ताक़त से  प्रभाव।

 
 

  ◆ उदाहरण: अमे रिका के  ईरान-रूस पर प्रतिबंध, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, भारत की 
पड़ोसियों  को ऋण-रेखाएँ  व मुद्रा स्वैप।

 

उपकरण अर्थ उदाहरण

डीकपलिंग (Decoupling) किसी देश पर आर्थिक निर्भरता जानबूझकर लगभग 
समाप्त करना

अमे रिका-चीन तकनीकी अलगाव

डी-रिस्किं ग (De-risking) संबंध रखते  हुए एक देश पर अति-निर्भरता घटाना यूरोप व भारत की "चीन+1" रणनीति

रीशोरिंग (Reshoring) उत्पादन विदेश से  वापस अपने  देश लाना अमे रिकी कं पनियों  की वापसी

नियरशोरिंग (Nearshoring) उत्पादन नज़दीकी देश में  ले  जाना अमे रिकी कं पनियों  का मे क्सिको की ओर 
जाना

फ़्रें ड-शोरिंग (Friend-shoring) आपूर्ति शृंखला भरोसेमंद मित्र देशों  में सेमीकं डक्टर व महत्वपूर्ण खनिज 
साझेदारियाँ

पड़ोसी को भिखारी बनाओ 
(Beggar-thy-neighbour)

दूसरों  की कीमत पर अपना लाभ — प्रतिस्पर्धी 
अवमूल्यन, ऊँ चे  शुल्क

1930 के  दशक की महामंदी के  शुल्क युद्ध

वणिकवाद (Mercantilism) निर्यात अधिकतम, आयात न्यूनतम; सोना-चाँदी का संचय औपनिवे शिक काल में  भारत से  "धन की 
निकासी"

 
 

चरण आयात प्रतिस्थापन रणनीतिक लचीलापन रणनीतिक अपरिहार्यता

अर्थ घरेलू उत्पादन से  आयात की जगह 
भरना

झटकों  (युद्ध, महामारी, प्रतिबंध) में  
आपूर्ति जारी रखने  की क्षमता

वै श्विक व्यापार में  इतना अहम बनना कि 
दुनिया उपेक्षा न कर सके

साधन शुल्क, सब्सिडी, स्थानीय सामग्री 
नियम

मित्र-देशों  से  आपूर्ति, भंडारण, दोहरे  स्रोत तकनीकी नेतृत्व, वै श्विक मूल्य 
शृंखलाओं  में  गहरी भागीदारी

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — एक चिप जिसने कारें  रोक दीं
2020-21 में  कोविड के  दौरान कारख़ाने  बंद हुए और जहाज़ों  की आवाजाही रुकी। दुनिया की अधिकांश उन्नत चिप्स कु छ ही देशों  
(ताइवान, दक्षिण कोरिया) में  बनती थीं, और दवाओं  का कच्चा माल बड़े  पैमाने  पर चीन से  आता था। नतीजा — कई देशों  में  कार कारख़ाने  



के वल एक छोटी-सी चिप न मिलने  से  हफ़्तों  बंद रहे। तब दुनिया को समझ आया कि सबसे सस्ती आपूर्ति शृंखला सबसे सुरक्षित नहीं 
होती। यहीं से  "चीन+1", "फ़्रें ड-शोरिंग" और रणनीतिक लचीलेपन की सोच आई — और भारत के  लिए वैकल्पिक विनिर्माण कें द्र बनने  का 
अवसर।

 
 

  ❝ "व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है।"  (Trade is an engine of growth.)  (— डे निस रॉबर्टसन (1938))
 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  डीकपलिंग — निर्भरता लगभग ख़त्म; डी-रिस्किं ग — अति-निर्भरता घटाना ("चीन+1")।
2.  रीशोरिंग (घर वापसी), नियरशोरिंग (पास के  देश), फ़्रें ड-शोरिंग (मित्र देश)।
3.  भारत की यात्रा — आयात प्रतिस्थापन  रणनीतिक लचीलापन  → → रणनीतिक अपरिहार्यता।

 
 

15. भारत से जुड़ाव — संविधान, क़ानूनी ढाँचा एवं सतत विकास लक्ष्य (Linkages 
with India)
 

प्रावधान विषय

संघ सूची — प्रविष्टि 36, 37 मुद्रा, सिक्का व विदेशी मुद्रा; विदेशी ऋण

संघ सूची — प्रविष्टि 41, 83 विदेशों  के  साथ व्यापार व वाणिज्य; आयात-निर्यात सहित सीमा शुल्क

अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय सं धियों  व समझौतों  को लागू करने  के  लिए संसद पूरे  देश या किसी भाग के  लिए क़ानून 
बना सकती है  — व्यापार समझौतों  का आधार

अनुच्छेद 292, 293 भारत सरकार व राज्यों  द्वारा उधार — राज्यों  को विदेश से  सीधे  ऋण लेने  का अधिकार नहीं
 
 

क़ानून मुख्य बात

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आयात-निर्यात पर शुल्क व नियंत्रण

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) 
अधिनियम, 1992

विदेश व्यापार नीति व विदेश व्यापार महानिदेशालय का आधार

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 
1999

1 जून 2000 से , कठोर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (FERA) की जगह — 
"नियंत्रण" से "प्रबंधन" की ओर; उल्लंघन दीवानी मामला

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 निर्यात कें द्रों  का क़ानूनी ढाँचा
 
 

  ◆ सतत विकास लक्ष्य 17.11: 2020 तक वै श्विक निर्यात में  अल्प-विकसित देशों  का हिस्सा दोगुना करना; लक्ष्य 10.ग: प्रवासियों  
के  प्रेषण की लागत 3% से कम करना — भारत के  लिए महत्वपूर्ण, क्यों कि वह विश्व का सबसे  बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है ।

 

  ◆ विकसित भारत @2047: 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर निर्यात, वै श्विक मूल्य शृंखलाओं  में  गहरी भागीदारी, रुपये  का 
अंतर्राष्ट्रीयकरण और "मानक-निर्माता" (Rule-maker) की भूमिका।

 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण — संघ सूची; अनुच्छे द 253 — संधियों  को लागू करने  वाला क़ानून।
2.  फ़े मा 1999 (1 जून 2000 से) — फ़े रा 1973 की जगह; उल्लंघन दीवानी।
3.  सतत विकास लक्ष्य 10.ग — प्रेषण लागत 3% से कम।

 



 

16. संतुलित मूल्यांकन — भारत का बाह्य क्षेत्र (Balanced Assessment)
 

 🌟 मज़बूतियाँ  ⚠️ कमज़ोरियाँ

 ◆ चालू खाता घाटा जीडीपी का के वल लगभग 0.6% — वहनीय
 ◆ विश्व का सबसे  बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता; रिकॉर्ड सेवा निर्यात
 ◆ लगभग 770-785 अरब डॉलर का भंडार — 10 महीने  से  

अधिक का आयात आवरण
 ◆ बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात लगभग 21% — अधिकांश उभरती 

अर्थव्यवस्थाओं  से  कम
 ◆ नए व्यापार समझौते  — ब्रिटेन, ईएफ़टीए, ओमान, न्यूज़ीलैंड, 

यूरोपीय संघ

 ◆ वस्तु व्यापार घाटा लगभग 333 अरब डॉलर; चीन से  रिकॉर्ड 
घाटा

 ◆ कच्चे तेल व सोने  पर भारी आयात-निर्भरता
 ◆ शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश कम, पोर्टफ़ोलियो पूँजी का बहिर्वाह
 ◆ विश्व वस्तु निर्यात में  हिस्सा के वल लगभग 1.8%

 ◆ संरक्षणवाद, शुल्क युद्ध, कार्बन सीमा कर जैसी बाहरी चुनौतियाँ

 
 

 🛡️ कमज़ोर रुपये के  पक्ष में  ⚠️ कमज़ोर रुपये के  ख़तरे

 ◆ निर्यात सस्ते  व प्रतिस्पर्धी
 ◆ आयात महँगे  — गैर-ज़रूरी आयात घटते
 ◆ वास्तविक प्रभावी दर 100 से नीचे  — प्रतिस्पर्धा में  बढ़त

 ◆ आयातित मुद्रास्फीति — तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स महँगे
 ◆ विदेशी ऋण चुकाना महँगा
 ◆ पोर्टफ़ोलियो निवेशकों  का भरोसा घटना

 
 

निष्कर्ष: 1991 में  दो सप्ताह के  आयात लायक भंडार वाला भारत आज दुनिया के  सबसे  बड़े  भंडारों  में  से  एक रखता है  — यह बाहरी 
क्षेत्र की ऐतिहासिक मज़बूती है। आगे  की चुनौती वस्तु निर्यात का आधार चौड़ा करना, ऊर्जा आयात-निर्भरता घटाना, दीर्घकालिक प्रत्यक्ष 
निवेश आकर्षित करना और वै श्विक दायित्वों  व राष्ट्रीय हितों  के  बीच संतुलन रखते  हुए खुली, न्यायसंगत, नियम-आधारित व्यापार 
व्यवस्था का पक्ष लेना है।
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  मज़बूतियाँ  — कम चालू खाता घाटा, रिकॉर्ड प्रेषण व सेवा निर्यात, बड़ा भंडार, कम बाह्य ऋण।
2.  कमज़ोरियाँ  — भारी वस्तु व्यापार घाटा, तेल-सोना निर्भरता, कम शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश।
3.  कमज़ोर रुपया — निर्यात को लाभ, पर आयातित मुद्रास्फीति का ख़तरा।

 
 

17. राजस्थान से जुड़ाव — राष्ट्रीय निर्यात में  भूमिका (Rajasthan Linkages)
 

क्षेत्र राष्ट्रीय संदर्भ में  राजस्थान

रत्न व आभूषण जयपुर विश्व में  रंगीन रत्नों  की कटाई-पॉलिश का सबसे  बड़ा कें द्र; मीनाकारी व कुं दन आभूषण निर्यात 
में  देश में  अग्रणी

अमेरिकी शुल्क का असर 2025 के  50% अमे रिकी शुल्क से  जयपुर के  रत्न-आभूषण व हस्तशिल्प निर्यातक सबसे  अधिक 
प्रभावित — वै श्विक व्यापार नीति का स्थानीय आजीविका पर सीधा असर

विशेष आर्थिक क्षेत्र सीतापुरा (जयपुर) — रत्न-आभूषण विशेष आर्थिक क्षेत्र; बोरानाडा (जोधपुर) — हस्तशिल्प निर्यात 
कें द्र

निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 राजस्थान 15वें  स्थान पर (स्कोर 47.31) — भू-आबद्ध राज्य होने  से  बंदरगाह तक परिवहन लागत 
बड़ी चुनौती

पश्चिमी माल गलियारा व दिल्ली-मुंबई राज्य को गुजरात-महाराष्ट्र के  बंदरगाहों  से  तेज़ संपर्क  — निर्यात लागत घटने  की संभावना



क्षेत्र राष्ट्रीय संदर्भ में  राजस्थान

एक्सप्रेसवे

भौगोलिक संके तक ब्लू पॉटरी, सांगाने री व बगरू प्रिंट, थेवा कला, मोलेला मृण्मूर्ति — निर्यात ब्रां डिंग का आधार
 
 

  🐪 राजस्थान की भाषा में  — जयपुर के  कारीगर और वॉशिंगटन का फ़ै सला
वॉशिंगटन में  शुल्क बढ़ाने  का एक फ़ै सला जयपुर के  जौहरी बाज़ार में  हज़ारों  कारीगरों  की दिहाड़ी पर असर डालता है। इसी को कहते  हैं  
वैश्वीकरण — दुनिया का बाज़ार हमारी गली तक आ गया है। इसीलिए निर्यात बाज़ारों  में  विविधता (यूरोप, खाड़ी, ब्रिटेन) और नए व्यापार 
समझौते  स्थानीय रोज़गार की भी सुरक्षा हैं।

 
 

राजस्थान — निर्यात की और झलक
 

क्षेत्र मुख्य तथ्य

निर्यात नीति राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 — दिसंबर 2024 में  जारी; लक्ष्य — 2029 तक वस्तु 
निर्यात लगभग ₹1.5 लाख करोड़

शुष्क बंदरगाह (Inland 
Container Depot)

कनकपुरा (जयपुर), भगत की कोठी (जोधपुर), भीलवाड़ा, कोटा आदि — समुद्र से  दूर राज्य के  लिए 
सीमा शुल्क निकासी व कं टेनर सुविधा

वस्त्र भीलवाड़ा — "वस्त्र नगरी", सूटिंग कपड़े  के  निर्यात का बड़ा कें द्र; सांगाने र-बगरू के  छपे  वस्त्र

हस्तशिल्प व फ़र्नीचर जोधपुर — लकड़ी व लोहे  के  हस्तशिल्प फ़र्नीचर का देश का प्रमुख निर्यात कें द्र

पत्थर मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट — विदेशों  में  भवन-निर्माण पत्थर के  रूप में  निर्यात
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: राजस्थान का निर्यात कारीगरी-प्रधान है  — रत्न, वस्त्र, हस्तशिल्प, पत्थर। यह श्रम-प्रधान है , इसलिए 
रोज़गार अधिक देता है , पर विदेशी माँग और शुल्कों  के  प्रति संवेदनशील भी है। समुद्र से  दूरी की कमी को शुष्क बंदरगाह व माल गलियारा 
पाट रहे  हैं ।
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  जयपुर — रंगीन रत्नों  की कटाई का विश्व का सबसे  बड़ा कें द्र; सीतापुरा रत्न-आभूषण क्षेत्र।
2.  बोरानाडा (जोधपुर) — हस्तशिल्प; भीलवाड़ा — वस्त्र नगरी; मकराना संगमरमर।
3.  भू-आबद्ध राज्य — शुष्क बंदरगाह व पश्चिमी माल गलियारा सहारा; निर्यात संवर्धन नीति 2024।

 
 

18. प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)
 

व्यक्तित्व योगदान

एडम स्मिथ "राष्ट्रों  का धन" (1776) — निरपेक्ष लाभ; मुक्त व्यापार के  प्रथम प्रवक्ता

डे विड रिकार्डो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत (1817)

एली हेक्शर व बर्टिल ओहलिन साधन संपन्नता पर आधारित व्यापार सिद्धांत

जॉन मेनार्ड कीन्स ब्रेटन वुड् स सम्मेलन (1944) में  ब्रिटेन के  प्रतिनिधि — अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के  वास्तुकार

राउल प्रेबिश विकासशील देशों  की "व्यापार की शर्तों" में  गिरावट का सिद्धांत; अंकटाड के  पहले  महासचिव 
(1964)

डॉ. मनमोहन सिंह 1991 के  भुगतान संतुलन संकट के  समय वित्त मंत्री — रुपये  का अवमूल्यन व व्यापार उदारीकरण

डॉ. सी. रंगराजन भुगतान संतुलन पर उच्च स्तरीय समिति — बाज़ार-निर्धारित विनिमय दर

एस.एस. तारापोर पूँजी खाता परिवर्तनीयता पर दोनों  समितियाँ  (1997, 2006)



व्यक्तित्व योगदान

अरविंद मायाराम प्रत्यक्ष व पोर्टफ़ोलियो निवेश को 10% की सीमा से  अलग करने  वाली समिति (2014)

जगदीश भगवती मुक्त व्यापार व निर्यातोन्मुख विकास के  प्रमुख भारतीय पैरोकार

न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला व पहली अफ़्रीकी महानिदेशक (2021 से)
 
 

19. विस्तृत कालक्रम — भारत का बाह्य क्षेत्र (Detailed Timeline)
 

वर्ष घटना महत्व

1944 ब्रेटन वुड् स सम्मेलन — मुद्रा कोष व विश्व बैंक युद्धोत्तर मौद्रिक व्यवस्था

1947-48 गैट पर हस्ताक्षर (1947), लागू (1948) भारत संस्थापक सदस्य

1966 रुपये  का बड़ा अवमूल्यन (₹4.76 से ₹7.50 प्रति डॉलर) युद्ध, सूखा व भुगतान संतुलन दबाव

1972-73, 1976-
77

वस्तु व्यापार अधिशेष स्वतंत्रता के  बाद के वल दो वर्ष

1973 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) कठोर नियंत्रण का दौर

1991 भुगतान संतुलन संकट; सोना गिरवी; जुलाई में  अवमूल्यन उदारीकरण की शुरुआत

1992-93 उदारीकृ त विनिमय दर प्रणाली; एकीकृ त बाज़ार दर; निर्यात-आयात नीति 
1992

बाज़ार-आधारित रुपया

1994 चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय (20 अगस्त) मुद्रा कोष अनुच्छे द 8

1995 विश्व व्यापार संगठन नियम-आधारित वै श्विक व्यापार

1997 / 2006 तारापोर समिति — प्रथम व द्वितीय पूँजी खाते  का रोडमैप

2000 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू; भारत-श्रीलंका समझौता लागू नियंत्रण से  प्रबंधन

2005-06 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम; सिंगापुर समझौता; दक्षिण एशियाई मुक्त 
व्यापार क्षेत्र

निर्यात कें द्र व क्षेत्रीय एकीकरण

2013 रुपये  का संकट; अनिवासी जमा स्वैप योजना; चालू खाता घाटा 4.8% 
(2012-13)

"कमज़ोर पाँच" (Fragile Five) की 
चिंता

2014 पहला मसाला बॉन्ड; मायाराम समिति नए पूँजी साधन

2019 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से  बाहर; पाकिस्तान से  सर्वाधिक अनुग्रहीत 
राष्ट्र दर्जा वापस

व्यापार नीति में  सावधानी

2020-21 चालू खाता अधिशेष; मॉरीशस समझौता; कर-वापसी योजना लागू (जनवरी 
2021)

कोविड काल

2022 यूएई व ऑस्ट्रेलिया समझौते ; विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते नई व्यापार कू टनीति

2023 विदेश व्यापार नीति 2023 — 2 लाख करोड़ डॉलर का लक्ष्य गतिशील नीति

2024 ईएफ़टीए समझौते  पर हस्ताक्षर; संचयी प्रत्यक्ष निवेश 1 लाख करोड़ डॉलर 
पार

निवेश-आधारित व्यापार

2025 ब्रिटेन समझौते  पर हस्ताक्षर; ईएफ़टीए लागू; अमे रिका का 50% शुल्क; 
ओमान समझौता; निर्यात संवर्धन मिशन

उथल-पुथल के  बीच विविधीकरण

2026 यूरोपीय संघ से  वार्ता पूर्ण (जनवरी); याउं डे  सम्मेलन (मार्च); ओमान (जून) व 
ब्रिटेन (जुलाई) समझौते  लागू; रुपया रिकॉर्ड निचले  स्तर पर (मई); भंडार 
रिकॉर्ड 785 अरब डॉलर (सितंबर); न्यूज़ीलैंड समझौता (अक्टूबर)

नवीनतम घटनाक्रम

 



 

20. शब्दकोश — अध्याय के  ज़रूरी शब्द (Glossary)
 

अध्याय पढ़ने  के  बाद दोहराने  (रिवीज़न) के  लिए — हर ज़रूरी शब्द एक पं क्ति में । विस्तृत परिभाषा और उदाहरण अध्याय के  संबं धित 
खंड में  दिए गए हैं।
 

क. व्यापार
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) वस्तु, सेवा, पूँजी व श्रम के  लेन-देन से  शेष विश्व से  जुड़ी अर्थव्यवस्था।

तुलनात्मक लाभ (Comparative 
Advantage)

जिस वस्तु की अवसर लागत कम हो, उसी में  विशेषज्ञता — रिकार्डो  (1817)।

व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) निर्यात मूल्य सूचकांक ÷ आयात मूल्य सूचकांक × 100।

व्यापार संतुलन (Balance of Trade) वस्तु (व सेवा) निर्यात − आयात।

डं पिंग (Dumping) विदेशी बाज़ार में  लागत या घरेलू मूल्य से  कम पर माल बेचना।

उत्पत्ति के  नियम (Rules of Origin) कोई वस्तु किस देश की "बनी" मानी जाए — यह तय करने  वाले  नियम।

सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र (MFN) एक सदस्य को दी गई व्यापार रियायत सभी सदस्यों  को।

गैर-शुल्क बाधा (Non-Tariff 
Barrier)

शुल्क के  अलावा कोटा, मानक, लाइसेंस जैसी व्यापार रुकावट।

वणिकवाद (Mercantilism) निर्यात अधिकतम, आयात न्यूनतम और सोने-चाँदी के  संचय की नीति।
 
 

ख. भुगतान संतुलन
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

भुगतान संतुलन (Balance of 
Payments)

एक वर्ष में  देश के  सभी विदेशी लेन-देन का दोहरी प्रविष्टि वाला लेखा।

चालू खाता (Current Account) वस्तु, सेवा, प्राथमिक आय व हस्तांतरण — देनदारी नहीं बनाता।

पूँजी खाता (Capital Account) निवेश, ऋण, जमा व सहायता — परिसंपत्ति-देनदारी में  परिवर्तन।

अदृश्य मदें  (Invisibles) सेवाएँ , आय व हस्तांतरण — वस्तुओं  के  अलावा सब।

प्रेषण (Remittances) विदेश में  काम करने  वालों  द्वारा घर भेजा गया धन।

चालू खाता घाटा (CAD) चालू भुगतान > चालू प्राप्तियाँ ; = घरेलू निवेश − घरेलू बचत।

जे-वक्र (J-Curve) अवमूल्यन के  बाद व्यापार संतुलन पहले  बिगड़कर फिर सुधरना।
 
 

ग. निवेश एवं पूँजी
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 10% या अधिक हिस्सेदारी वाला दीर्घकालिक, नियंत्रण वाला निवेश।

पोर्टफ़ोलियो निवेश (FPI) 10% से कम हिस्सेदारी वाला शेयर-बॉन्ड निवेश — "हॉट मनी"।

ग्रीनफ़ील्ड निवेश (Greenfield 
Investment)

ख़ाली ज़मीन पर बिल्कु ल नई इकाई लगाना।

ब्राउनफ़ील्ड निवेश (Brownfield 
Investment)

पहले  से  चल रही इकाई को ख़रीदना या उसका विस्तार।



शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

अमेरिकी / वैश्विक डिपॉज़िटरी रसीद 
(ADR / GDR)

विदेशी बाज़ार में  भारतीय कं पनी के  शेयरों  की प्रतिनिधि रसीद।

मसाला बॉन्ड (Masala Bond) विदेश में  जारी रुपये  में  अं कित बॉन्ड — विनिमय जोखिम निवेशक का।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) भारतीय संस्थाओं  का विदेशी ऋणदाताओं  से  ऋण।
 
 

घ. विनिमय दर एवं भंडार
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

विनिमय दर (Exchange Rate) एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के  रूप में  क़ीमत।

मूल्यह्रास बनाम अवमूल्यन बाज़ार से  मुद्रा का गिरना बनाम सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से  घटाना।

प्रबंधित प्रवाह (Managed Float) बाज़ार दर, पर तेज़ उतार-चढ़ाव पर कें द्रीय बैंक का हस्तक्षेप।

नाममात्र / वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 
(NEER / REER)

मुद्राओं  की टोकरी के  सापेक्ष औसत दर / महँगाई-समायोजित दर।

मुद्रा स्वैप (Currency Swap) दो पक्षों  द्वारा अलग-अलग मुद्राओं  में  मूलधन व ब्याज का आदान-प्रदान।

विशेष आहरण अधिकार (SDR) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 5 मुद्राओं  की टोकरी पर आधारित आरक्षित परिसंपत्ति।

आयात आवरण (Import Cover) भंडार कितने  महीनों  का आयात चुका सकता है।

मुद्रा परिवर्तनीयता (Convertibility) मुद्रा को बिना रोक-टोक विदेशी मुद्रा में  बदलने  की स्वतंत्रता।

वोस्ट्रो / नोस्ट्रो खाता विदेशी बैंक का हमारे  यहाँ  खाता / हमारे  बैंक का विदेश में  खाता।
 
 

ङ. व्यापार नीति एवं वैश्वीकरण
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आपसी व्यापार पर अधिकांश शुल्क हटाने  की सं धि।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) व्यापार व सीमा शुल्क के  लिए "विदेशी क्षेत्र" माना जाने  वाला निर्यात क्षेत्र।

शांति खंड (Peace Clause) खाद्य भंडारण हेतु सब्सिडी सीमा पार होने  पर विवाद से  अस्थायी सुरक्षा।

डी-रिस्किं ग (De-risking) संबंध रखते  हुए किसी एक देश पर अति-निर्भरता घटाना।

आर्थिक राज्यकौशल (Economic 
Statecraft)

व्यापार-निवेश को विदेश नीति के  साधन के  रूप में  इस्तेमाल करना।

 
 



 

21. अध्याय एक नज़र में  (Chapter at a Glance)
 

पूरे  अध्याय को एक पेज पर दे खिए — पढ़ाई के  बाद दोहराने  का सबसे  तेज़ तरीका। हर डिब्बा अध्याय के  एक बड़े  हिस्से  को तीन मुख्य 
बिंदुओं  में  समेटता है।
 

चित्र 9: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश — पूरे  अध्याय का नक्शा


